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 विषय  सूची /(ए0प17१15

 अंक  9  1974/19  चंद  1896

 No.  April  9,  1974/Chaitra  19,  1896  (Saka)

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  RAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 *  ता  घर  संख्या  पृष्ठ

 *S.Q.Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 उत  Setting  up  of  Thermal  Power 607  गोरखपुर  (Yo  प्र८  में  a  बिजली
 {-3

 घर  की  स्थापना
 Stationin  Gorakhpur  (U.P

 608  बदरपुर  तापीय  बिजली  घर  के  Payment  of  Construction  and
 Generation  Allowance  to  Pro-

 यो  इंजीनियरों  को  निर्माण  तथा
 ject  Engineers  of  Badarpur

 बिजली  उत्पादन  भत्ता  देना  Thermal  Station  >

 Offshore  oil  exploraticn  by  OIL
 610  एक  ब्रिटिश  कम्पनी  के  संयोग  से  aaa

 in  Collabcration  with  a  British
 इंडिया  लिमिटेड  दवारा  तट-दूर  तेल

 Company  *
 कीਂ  खोज

 613  केरल  की  लोअर  पेरियार  और  Advance  Project  Report  on

 azar  पन-बिजली  योजनाओं  के  बारे
 Lower  Periyar  and  Perinja-
 kutty  Hydro  Electric

 eeheme में  अग्रिम  परियोजना  प्रतिवेदन  of  Kerala  4-5

 614  रेलवे  गार्डों  के  आन्दोलन  के  कारण  रेल  Cancellation  of  Trains  due  to

 गाडियों  का  wae  किया  जाना  agitation  by  Railway  Guards  8-10

 615  कोचीन  तेल  शोधनशाला  के  लिये  Non-availability  of  Crude  for
 Cochin  Refinery  11-14

 अशोधित  तेल  का  उपलब्ध  न  होना

 616  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिये  पश्चिमਂ  Proposal  from  West  Bengal  for
 Irrigation  Projects  15

 बंगाल  से  प्रस्ताव

 (5611618 1101:  of  Power  in  Kerale  5-8
 617  केरल  में  बिजली  का  उत्पादन

 618  प्रबंध  एजन्सी  प्रणाली  जारी  रखना  Continuance  of
 Managing)

 Agen-
 cy  System  16-18

 Blank  Railway  receipts  ‘found 620  दिल्‍ली  स्टेशन  के  gran  कार्यालय  स
 MISsin  frcm  Parcel  Office

 18-19 इस्तमाल  हुई  राव  रसिदों  Dethi  Station
 का  गल  होना

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह--इस  बात  का  द्योतक  हैं  कि  प्रश्नों  को
 सभा  उस  सदस्य  न  वास्तव

 पूछा था  t

 marke चत  d  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was *The  Sign
 actully  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (1)



 अल्प  सूचना  प्रदान  SHORT  NOTICE  QUESTION

 Wo Foto
 सख्या

 पृष्ठ

 विषय  SUBJECT  PAGES S.N:Q.N

 7  कलकत्ता  टेलीफोन  का  कांयं  करण )  Functioning  of  Calcutta  Tele-

 Phones,  e  चके  थ  |  -27

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर|
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  सख्या
 S  Q.N  CS

 Setting  up  of  Fertiliser  Plants 611  इटली  के  सहयोग  से  उबर  सहयोगी
 in  collaboration  with  Italy  27

 की  स्थापना

 612  कोयले  की  कमी के  कारण  दिल्‍ली में
 Power  cut  in  Delhidueto  Coal

 Shortage  27-28
 बिजली  की  कमी

 619  उर्वरक  संयंत्रों  की  अ/घष्ठापित  Non-utilisation  01  installed  capa-
 28 Cities  of  Fertilizer  Plants

 ताओं  का  उपयोग  न  करना

 Delay  in  grant  of  funds  for  Me-
 21  मद्रास  की  '  महानगरीय  रल  परियोजना

 के  लिये  धन  देने  में  विलंब
 tropolitan  Railway  Project

 for e  28 Madras  क

 Bearing
 622  ama  एककों  के  लिए  डॉलर  बीमारी  Shortage  of  Roller

 28-29 Wheels  for  Wagon  Units
 व्हील्स  की  कमी

 Assistance  from  Overseas  Deve-
 623  काकीनाडा  में  एवं  रक  संयंत्र  स्थापित

 lopment  Association  of  U.K.
 करने  के  लिए  बिटन  की

 ओवरसीज  for  Fertiliser  Plant  at
 कम  29 डेवलप्मेंट  एसोसिएशन  से  सहायता  nada  e

 624  टैकरों  के  दवारा  मिटटी के  तेल  के  Complaints  regarding  aistribu-

 वितरण  के  are  में  शिकायतें  tionof  Kerosix2  Oil  by  tankers  29

 .  30 वियना  में  पेट्रोल का  निर्यात  करने  वाले  Meeting  of  OPEC  at  Vienna

 देशों  के  संगठन  की  बठक

 Amount  spent  on  Calcutta  Tube 626  कलकत्ता  भूमिगत  रेलवे  पर  खर्च  की
 Railway  *  30-31

 गई  धनराशि

 दए
 Jo  सख्या

 U.Q.  Nos

 6064  उत्तर  प्रदेश  के  बलिया  जिले  में
 चुनाव

 Murder  of  Junior  Teacher  posted

 कार्य  पर  नियुक्त  किये  गये  एक
 on

 chon
 duty  in

 Balia
 Dis-

 trict,  U.  31
 उ्युनियर  अध्यापक  की  हत्या

 6065  उद्योगों  में  विद्युत  जमीन  लगाना  Setting  up  of  Power  Generators
 in  Industries  e  31

 6066  नई  दिल्‍ली  और  समस्तीपुर  के  बीच  Timings  of  new  train  introduced

 चलायी  गई  नयी  गाड़ी  का  समय ]
 between  New  Delhi  and

 Bale mastipur  ह  .  32

 6067  बिहार  में  1974-75  के  दौरान  नीरसता  Proposed  over-bridges  to  te

 वित  उपरी  पलों  का  निर्माण  Constructed  in
 Bihar

 durirg
 1974-75  ह  e  e  33

 (11)



 if reD GIN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd परना  के  लिखित  /wRitt

 अता०  सख्या  पृष्ठ

 U.Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 6068  कर्नाटक  में  सिचाई  तथा  विद्युत  Irrigation  and-
 Eower

 क
 sin Karnataka  -34

 योजनाके

 6069  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  रेलवे  प्लेटफार्म  पर  Drinking  water  facilities  at

 Railway  Platforms  on
 North* पेय  जल  की  सुविधाएं  Eastern  Railway .

 070  पूर्वोत्तर  tag  के  कर्मचारियों  के  Departmental  enquiries  against

 विरुद्ध  विभागीय  जांच  employees  on  North  Eastern
 Railway  ह

 च्े  e  4

 071  डीजल  का  करने  का  प्रस्ताव  Proposal  for
 उमामा  सवर 1  3

 6072  ग्वालियर-शिवपुरी  रेलवे  लाइन  को  Gwalior-Shivpuri  Railway  line

 लाभकर  बनाना  as  Economic  line.  5

 6073  कला रस  रेलवे  स्टेशन  रेलवे  )
 के  Wagons  for  Transportation  of

 निकट  सीमेंट  कारखाने  को  कच्चे  Raw  Cement  Stone  Factory

 पत्थर  की  ढलाई  के  लिय  माल  डिब्ब
 near  Kailaras  Railway

 Station (Central  Railway)

 6074  रो  गेज  लाइनों  के  रेल  इंजनों  का  Manufacturing  of  Narrow
 e

 उत्पादन  Gauge  Locomotives  -36

 6075  ग्वालियर  स्टेशन  पर॑  एक  अन्य  प्लेटफार्म  Construction  of  another  plat-
 का  निर्माण  form  at  Gwalior  Station

 6076  मध्य  प्रदेश  में  सिचाई  के  लिए  जल  की  Supply  of  Water  for  Irrigation
 सप्लाई  in  Madhya  Pradesh  6

 6077  wast  से  बलाडीला  तक  बड़ी  रेल  Broad  Gauge  line  from
 Rajhara लाइन  to  Bai'adila  चक  7

 6078  तच्रिवव्द्रम-क्विलोन  सकता  पर  अतिरिक्त  PropoSalto  introduce  additional

 क्रासिंग  स्टेशन  बनाने  का  प्रस्ताव  Crossing  Stations  on  Trivan-
 drum-Quilon  Section  37

 6079  दक्षिण  रेलवे  के  ऑल वक् कोट  सेक्शन  में  Doubling  of  Railwayline  in  Ola
 vakkot  Section  of  Southern * रेलवे  लाइन  को  दोहरा  बताना
 Railway  e  e  थि  च्  -38

 6080  विदित की  कमी  के  कारण  जल  के
 Forcea  Closing  of  Ammonia

 Plants  based  on  Electrolysis
 विद्युत  विश्लेषण  पर  आधारित  sat  of  Water  aueto

 Power
 Short-

 निया  संयंत्रों  का  विवश  होकर  बंद  age  च्े

 किया  जाना

 6081  मध्य  प्रदेश  में  बिजली की  प्रति  व्यक्ति  Per  Capita  Availability  and  Con-
 38-39

 उपलब्धता  तथा  खपत  sumption
 of  Powerin  M.  P..

 Funds  asked  for
 by

 M.P.
 Po

 wer
 6082  बिजली  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिय

 shortage  9
 मध्य  प्रदेश  दवारा  मांगी  गई  sacs

 6083  मध्य  रेलवे  के  स्वास्थ्य  विभाग  म  Cases  of  Corruption  in  the

 Health  Department  of
 Central  0 भ्रष्टाचार  के  मामले  Railway

 (111)
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 WERS  TO  QUESTIONS—  Contd.
 seal  के  लिखित  Up"

 अवा ०  प्र०  संद्या  पृष्ठ
 विषय  SUBJECT  PAGES

 U.Q.  No.

 Target  for  Rural  Electrification
 6084  चौथी  योजना  में  मघ्य  प्रदेश  में  ग्रामीण

 in  M.  P.  in  Fourth  Plan  40
 विद्युतीकरण  का  लक्ष्यਂ

 6085  खंडवा-अजमेर  रेलवे  लाईन  पर  माल  Goods  Trafic  on  Khandwa-

 यातायात  Ajmer  Railway  line  40

 6086  बीकानेर  तथा  stare  डिवीजनों  पर  Proposal  to  Cancel  Licences  of

 अपने  स्टालों  को  किराये  पर  देनेवाले  vendors  who  Sublet  their  stalls
 on  Bikaner  and  Jodhpur  divi-

 बेंडोरों  के  लाईसेंस  रद्द  करने  FT  Sions  .  40-41

 प्रस्ताव

 6087  serge  गांव  में  नहर  Damage  to  rabi  crop  due  to
 में  दरार  आने  शय्या  की  फसल  breach  in  canal  in  Dallupura

 Village  (Delhi-51)  41
 को  नुकसान

 6088  जबलपुर  प्रदेश  में  विद्युत  _Meeting  of  Power  Engineers’
 Feéderation  held  at  Jabalpur उत्पादन  के  बारे  में  विद्युत्‌  इंजी  नियर
 (M.P.)  011  Power  Generation  .  31-42

 महासंघ की

 6089  पटना  जंकशन  के  विश्वामालायों  में
 Scarcity  of  accommodation  in

 retiring  rooms  of  Patna  Junc- स्थान  का  अभाव
 tion  e  ty  42

 6090  बंगाल  वाणिज्य  तथा  उद्योग  Intefnal  functionS  of  Bengal
 कलकत्ता  का  आंतरिक  Chamber  of  Commerce  and

 Industry,  Calcutta  42-43

 6091  भेषजों  के  मूल्यों  के  बारे  में  औद्योगिक  Recommendations  of  Bureau  of
 Industrial  Costs  and  Prices  on लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरों  की  सिफारिशें
 Prices  of  drugs  43

 6092  भेषज  उद्योग  पर  कच्चे  माल  की  कमी  Impact  of  shortage  of  raw  ma-

 का प्रभाव  terials  for  pharmaceutical  in-
 dustry  43-44

 6093  कच्चे  माल के  अभाव  में  केमिकल्स ws  Closure  of  Chemicals  and  Fibres
 फाइटर्स  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ar  of  Incia  Limited  for  want  of

 बंद  होना
 raw  material  ्

 के  दौरान  पश्चिम 6094
 पांचवी

 योजना  Setting  up  of  Super  Thermal
 amt

 में  सुपर  तापीय  विद्युत
 Power  Plant  in  al

 संयंत्र  की  स्थापना
 in  Fifth  Plan  West  Benge  e  44

 6095  रसायनों  की  सप्लाई  के  लिये  frat  Chemical  manufacturers  enteri-
 ताओं  gare  विदेशियों  के  साथ  सौद  ng  into  deals  with  foreigners

 for  supply  of  chemicals  45

 6096  दिल्‍ली  से  पंजाब  में  बिजली  भेजने  के  Request  from  Punjab  State  for
 diversion  of  powerfrom  Delhi लिये  पंजाब  राज्य  से  अनुरोध  to  Punja  ह  e  45

 6097  पश्चिम  रेलवे  के  वाणिज्यिक  लिपिकों  Interview  of  Commercial!
 Wester क  0  क  n  Railway

 Clerks,
 का  इंटरव्यू  45-46

 (iv)



 गरदनों  के  लिखित  [wRIT
 TEN  ANSWERS  TO

 अता ०  प्र७  संख्या  पृष्ठ
 U.Q.  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 Demand  from  Travel  agents  for 6098  ईंधनों  पर  उत्पादन  शुल्क  समाप्त  करने
 withdrawal  of  excise  di

 के  बारे  में  यात्रा  एजेंटों  की  मांग  fuel  e
 Juty

 on

 Exploration  and  development  of 6099  अगले  वर्ष  में  भू-तापीय  बिजली  की  खोज
 Geothermal  power  during

 तथा  विकास  next  year  46

 6100  झरिया  क्षेत्रों  में  जसा  Efforts  of  Railway  authorities
 to  remove  Coal  stocks  piled  up

 कोयले  की  उपभोक्ता  केन्द्रों  में  पहुंचाने  at  Jharia  coal  fields  47

 के  faq  रेलवे  अधिकारियों  का  प्रयास

 Overtime  bills  pending  with
 6101  डिविजनल  एकाउन्ट  कोटा

 Divisional  Accounts  Officer,
 के  पास  अनिर्णीत  Kota  (Western  Railway)  .  47

 पड़  समयोपरी  भत्ते  के  बिल

 6102  भारतीय  रेलवे  में  जल-पान  संबंधी  ठेकों  Decision  on  termination  cf
 Catering  Contracts  on  Indian

 को  समाप्त  करने  संबंधी  निर्णय
 Railways  ह  47-48

 6103  tal  के  टाईम  में  परिवहन  Changes  in  Railway  Timings  48

 6104  बिहार  राज्य  में  नई  रेलवे  लाइनें  New  Railway  Lines  in  Bihar  48

 6105  ay  1973-74  में  डीजल  रेलवे  इंजनों  Decreasein  Production  of  Diesel

 के  उत्पादन  में  कमी
 Railway  Engines

 during  197
 e  48-49

 6106  अस्थिर  उत्पादन  वाले  sawn  संयंत्र  Fertilizer  Plants  where  procuc-
 tion  has  not  been  stabilised  49

 6107  हावड़ा-अ  रेलवे  का  पुननिर्माण  Re-modelling  of  Howrah-Amta
 Railway  कि  e  49-50

 6108  wal  बांध  के  निर्माण  कार्य  पर  हुआ  Expenditure  incurred  cn  Ccns-

 व्यय  truction  Work
 Barrage

 of
 शारद  50

 6109  Decision  on  Censtruction  of पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरवन  क्षेत्र  में  रेलवे

 लाइनों  का  निर्माण  करने  संबंधी  निर्णय  Railway  Lines  in  Sunderban
 Areas  of  West  Bengal  .  50

 6110  पश्चिम  बंगाल  के  सुंदरवन  क्षेत्र  में  रेलवे  Survey  for  Railway  Lines  in

 लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  Sundarban  areas  in  West
 Bengal  51

 6111  वर्ष  1973-74  के  दौरान  केरल  में  Electrification  of  Villages  in
 ग्रामों  का  विद्युतीकरण  Kerala  during  1973-74  51

 51-52 6112  केरल  में  सिचाई  सुविधायें  Irrigation  facilitiesin  Kerala

 6113  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  ag  के  दौरान  Major  Irrigation  Schemes  for
 Kerala  during  First  Year  of केरल  के  लिये  घड़ी  सिचाई  योजनाएं  Fifth  Plan  52

 6114  Increase  in  the  Income  of  Big बड़े  एजेंसी  गृहों  की  आय  में  afer
 52-53 Agency  Houses

 (४)



 meat  के  लिखित  उत्तर--(जारी ) /शध1118ा५ «  ANSWERS  TO

 अता०  To  संख्या  पृष्ठ

 U.Q.  NOs  विषय  SUBJECT  PAGES

 6115  टेस्ट बांध  परियोजना  के  बारे  में  पश्चिम  Proposal  from  West  Bengai  Re-

 garding  Teesta  Barrage  Project  53
 ama  से  प्रस्तावਂ

 6116  माल  डिब्बों  के  संचालन  में  धीमी  Measures  to  Improve  Raliway
 Finances  by  Removing  Slack-

 गति  को  दर  कर  के  tag  की  वित्तीय  ness  in  Movement  of  Goods
 Wagons  3 स्थिति  में  सुधार  करने  संबंधी  उपाय

 Consignment  Bcoked  Under- 6117  दिल्‍ली  स्टेशन  के  पार्सल  कर्मचारियों
 weight  from  Delhi  Station  to दुबारा  स्टेशन  से  हावड़ा  के  Howrah  by  Parcel  Staff,  Delhi

 ध लिए  बुक  की  गई  वस्तुओं  को  वास्तविक  ‘Station

 तोल  a  कम  दिखाना

 Disturbed  Industrial  Relations 6118  ta  में  तनावपूर्ण  ओदूयोगिक  संबंध
 in  Railways  चक  a  5

 6119  इंधन  मितव्ययता  के  लिये  फोटो  में  Mixing  Methanol  with  Petrol
 for  FueiEconomy

 मिसाल  का  मिलाया  जाना

 6120  वर्ष  1973  के  दौरान  पूर्वी  रैली  में  Increase  in  caSes  of  crimes  on
 Eastern  Railway  during  1973  5-56.

 अपराधों  की  घटनाओं  में  वद्धि

 Memorandum  by  Commercial 6121  वाणिज्यिक  लिपिकों  द्वारा  पश्चिम  रेलवे  Clerks  to  General  Manager
 के  महाप्रबंधक  तथा  मुख्य  वाणिज्यिक  and  Chief  Commercial  Supe-
 अधीक्षक  को  ज्ञापन  rintendent,  Western  Railway  ञ्

 Appointment  of  a  committee  on 6122  दिल्‍ली  के  बदरपुर  बिजलीघर  के
 Working  of  Badarpur  Power

 कार्यकरण  के  बारे  में  समिति  की  Station  in  Delhi  ञ्
 नियुक्ति

 ReSolution  Passed  at  All  India 6123  दिल्‍ली  में  आयोजित  हुए  आल  इंडिया
 Young  Lawyers  Conference

 यंग  लॉयस  कालक्रम  में  पारित  संकल्प  held  at  Delhi  e  58

 6126  राज्यों  के  मिटटी  के  तेल  के  कोटे  में
 Further  reduction  in  Kercsene

 और  कमी  करना
 Oil  Quotas  of  States  .  58

 6127  बदरपुर  ताप  बिजलीघर  के  इंजीनियरों  Work  to  rule  agitation  by  Engi-

 द्वारा  नियमानुसार  काम  करोਂ
 neers  of  Badarpur

 Thermal Power  Staticn  59
 लग

 6128  हालत  war  का  निर्यात  Export  of  Surplus  Naphtha  59

 Promotion  of  ASMs  of  Allaha- 6129  इलाहाबाद  डिवीजन  के
 सहायक

 स्टेशन
 bad  Division  as  Asstt.  Yard मास्टरों  को

 असिस्टेंट
 ars  मास्टरों  60 Masters(Northern  Railway)

 के  रुप  में  पदोन्नत  करना

 6130  विधान  सभाओं  तथा  लोक  सभा  में  Reservation  of  seats  in  Vidhan

 स्थानों  का  आरक्षण
 Sabhas  and  Lok  Sabha  0

 6131  प्लास्टिक  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  Shortage  of  Raw  Mat 41.८1.  tertal  for
 Plastic  Industry . की  कमी

 (४1)
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 613  प्लास्टिक  का  उत्पादन  करने  वाली  Plastic  Manufacturing  Compar.-
 Raw

 कम्पनियां  और  कच्चे  माल  का  आयात
 ies  and  Import  of

 61-63 Material

 6133  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  की
 अवधि

 के  Conversicn  of  Metre  Gauge  Line

 दौरान  गुजरात  में  मीटर गज  into  Brcad  Gaugein  Gujarat
 State  during  Fifth  Five  Year

 लाईन  को  ब्राड  गेज  लाईन में  बदलना  Plen  63

 6134  जामनगर-बंदी  लाइन  पर  यातायात  Traffic  on  Jamnagar-Bed1  Line  64

 6135  केन्द्रीय  मंत्रियों  और  मंत्रालयों  दवारा  Petro!  consumed  by  Centr
 Minister  and  64.

 पटोल  का  उपयोग

 6136  एल्यूमिनियम  उपयोग  के  लिए  बिजली  Power  rates  for  Aluminium  In-
 dustry  ड  क  (८4-65

 की  at

 6137  पश्चिम  बंगाल  में  बिजली  की  सप्लाई  Deterioraticn  in  Power  supply

 की  स्थिति  बिगड़ना  in  West  Bengal  e  65

 6138  आांचवीं  योजना  में  ताप  बिजली  घरों  Setting  up  a  Committee  for  se-

 के  लिय  स्थानों  के  चयन  हेतु  समिति  lection  of  sites  for  Tkerme!
 Stations  in  Fifth  Plen  65

 की  नियुक्ति

 6139  आसाम के  चरली  नामक  स्थान  में  तल  Oil  Source  Discovered  at  Charali
 65-66 की  पाया  जाना  in  Assam

 6140  दिल्‍ली  में  गर्मी  के  महिनों  में  बिजली  MeaSureS  2४८11.  ५ ह  Power  Failures
 in  Deiat  during  summer

 फल  होने  को  रोकने  के  उपाय  months  66

 Power  Loss  in  Transmissicn  by 6141  दिल्‍ली  विदित  संस्थान  दवारा  पारेषण
 66 DESU

 में  चित्रित  की  हानि

 6142  न्नलियापूटट्म  में  रेल  तथा  Dilapicateé  Ccncition  of  Reil-
 cum-Road  Bridge  at

 Bal सड़क  पुल  की  खराब  हालत  pattam  (Kerala) .  67

 Brozd  Gauge  Line  for  Martin 6143  हावड़ा  तथा  हुगली  जिलों  में  afer
 in

 लाइट  रेल्वे  के  मार्गों  के  लिये  बड़ी  लाइन
 Light  Reilwey  Routes
 Howran  ana

 Hooghly  Dis: tricts  67

 6144  डी०  जी०  eo  डी०  की  अनुमति
 Diversificaticn  cf  certain  item

 by  Drug  Firms  without  Per-
 के

 बिना  औषध  फर्मों  cat  कुछ  mission  from  DGTD  67-68

 वस्तुओं  का  विविधीकरण

 6145  मेंट्रोनिडाजोल  बनाने  के  लिये  मे  एंड  Permission  letter  issued  to  May
 and  Baker  for  Manufacturing कर  को  जारी  किया  गया  अनुमति-पत्र
 Metronicazcle  68-69

 Wa ब 6146  मसाज
 जीप  एड  कम्पनी

 लिमिटेड
 agons  ordered  with  M/s.  Jes-

 को  माल  डिब्बों  के  लिये  दिये  गये  Sop  and  Co.  Ltd.

 (vii)
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 6147  पश्चिम  बंगाल  के  माल-डिब्बा  निर्माताओं  Decrease  in  orders  for  Wagons
 received  by  West

 8८182] | को  माल-डिब्बों  बनाने  के  लिय  fad
 Wagon  Builders  ष  70

 आवरों में  कमी

 6148  वर्ष  1974-75  के  दौरान  रेल-माल  Requirement  of  Railway  We-

 gons  during  1974-75  70-71
 डिब्बों  की  आवश्यकता

 6149  मेसर्स  इंडियन  स्टण्डडें  कम्पनी  लि ०  Delivery  of  Wagons.  by  M/s.  In
 dian  Standard  Co.  Ltd.  How-

 हावडा  और  wad  टक्समँकों  rah  and  M/s  Taxmaco,  Cal-
 कलकत्ता  दवारा  वैगनों  की  सप्लाई  cutta  71-72

 6150  मसाज  qa  एड  कम्पनी  लिमिटेड  Number  of  Wagons  ordered  to

 हावड़ा  को  प्राप्त  आडर  में  वैगनों  की  and  deliverea  by  M/s.  Burn
 and  Co,  Ltd.,  Howrah  72-73

 संख्या  और  इस  संबंध  में  उनके  दवारा

 की  गई  सप्लाई

 Demand  of  Locomen  of  Kathi- 6151  कटिहार  '  डिवीजन  सीमांत

 के  लोको  है  मदारियों  की  har  Division  (Northeast  Fro-
 ntier  Railway)  73

 माग

 6152  1973  में  खान  आलमपुर
 Causes  of  Firein  a  Raitlwey  We-

 यार्ड
 में  एक  माल  डिब्बे  में  आग  gon  at  Khan  Alampur

 mene in  October,  1973 .  a  73
 लगने  के  कारण

 6153  प्रत्येक  रेलवे  में  एक  यूनियन  के  चुनाव  के  Secret  Ballot  for  Electicn  of
 one  Union  on  each  Railway  74

 लिय  गप्त  मतदान

 Railwaymen’s  Consumer  So- 6154  पूर्वोत्तर  रेलवे  खाद्यानों  तथा  अन्य
 cleites  for  Focdgrains  and अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  लिय  रेल

 कर्मचारियों  की  उपभोक्ता  समितियां
 cther  Essential  Commodities
 on  North  Eastern  Railway  74-76

 6155  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  Special  Provision  for  Generation

 में  पनबिजली  के  उत्पादन  के  लिये
 of  Hydel  Power  in  H.  P.  and
 J  K  76

 विशेष  व्यवस्था

 Demand  made  for  Withdrawal 6156  होशियारपुर  जालंधर
 of  Alarm  chain  from  Trains

 के  बीच  चलने  वाली  गाडियों  a  runnning  between  Hoshi-
 खतरे  की  जंजीरें  हटाने  की  मांग  arpur  and  Jullunder  (Punjab)  77

 57  होशियारपुर  स्टेशन  से  बम्बई  तथा  Reservation  Quota  of  Five  seats
 कलकत्ता  के  लिय  पांच  पांच  सीटों  for  Bombay  and  Calcutta  each

 from  HoShiarpur  Station  77 का  आरक्षण-कोटा

 6158  पांचवीं योजना  में  आंध्र  प्रदेश में  सिचाई  Setting  up  of  Irrigation  Projects
 परियोजनाओं  स्थापना

 in  Andhra  Pradesh
 curing Fifth  Plan  77

 6159  हसन-मंगलौर  रेलवे  लाइन  को  परा  करना  Completion  of  Hassan  Mange-
 lore  Ratlway  Line  78

 6160  भागीरथ  पत्निका  का  प्रकाशन  Publication  of  Bhagireth  78

 (vi11)
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 6161  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  Posts  Sanctioned  for  Hindiwork
 in  Ministry  of

 ienesten  and
 हिन्दी

 के  कार्य  लिए  मंजूर  किये  Power  78

 गये  पद

 6162  कोसी  नदी  में  face  के  कारण  Shortage  ofIrrigation  Water  due
 to  Silitsin  Kosi  River  18-79

 सिंचाई  जल  की  कमी

 6163  गत  तीन  वर्षों  में  राज्यों  को  सिचाई  Central  Assistance  to  States  for
 Irrigation

 duringthelast
 TD  ree

 के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  Years  .  79

 6164  पांचवीं  योजना  के  पहले  वह  में  रेल  Need  of  Locomotives  During

 इंजनों  की  आवश्यकता
 First  Year  of  Fifth  Plan  79

 6165  तांबे  के  तार  के  कंडक्टरों  के  बदले  Replacement  of  Copper  Wir

 एल्यूमीनियम  तार  के  कंडक्टरों  का  Conductors  by  Aluminium
 79-80 Wire

 प्रयोग

 6168  गोरखपुर  उवेरक  कारखाने  द्वारा  बिजली  Stopping  production  of  Urea  at
 Fac-

 की  के  कारण  क्रिया  का  उत्पादन
 Gorakhpur  Fertilizer

 80 tory  for  want  of  Power  Supply
 बंद  कर  देना

 Hugli  River  Project  80
 6169  हुगली  नदी  परियोजना

 Loss  suffered  due  to  violent 6170  गजरात में में  15  1974 के  हसा  on  the  15th agitation
 81 क  आन्दोलन के  कारण  हुई  हानि

 March,
 1974in  Gujarat.

 6171  प  रेलवे  के  धनबाद  डिवीजन  में  Effectonm  ovement  of  (0817006
 to  Work  to  rule  Agitation  by रेलवे  गार्डों  दवारा  नियमानुसार  काम

 करने  के  का  कोयले  के
 Railway  Guards,  in  Dhanbs

 81 Division  (Eastern  Railway)
 परिवहन  पर  प्रभाव

 6172  न्ट्रप्रस्थ  तापीय  काम्पलेक्स  में  काय  Breakdown  in  Indraprastha

 में  अवरोध
 Thermal  Complex  .  81-82

 Delimitaticn  of  Parliamentary 6173  संसदीय  तथा  विधान  सभा  निर्वाचन
 82

 रत्ना  का  परिसीमन  करने  संबंधी
 and  Assembly  Constituencies

 समिति

 6174  Limit  on  Sales  of  Indian
 Phar-

 भारतीय  फा्मसूटिकल्स  फर्मों  की  बिक्री
 maceutical  Firms.  82-83

 की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करना

 Proposal  to  construct  over  bricge 6175  रामघाट  रोड  क्रासिंग  रेलव े)  at  road  ८105
 58118 पर  ऊपर  पल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  83 (Northern  Railway)

 6176  भारतीय  और  विदेशी  फर्मों  द्वारा  Parity  in  Production  of  Diugs
 by  Indian  and  Foreign  Firms  83

 औषध  निर्माण  में  सम  mr

 6177
 कुछ  फर्मों

 ह  द
 फोन BAIS!  बनाया  जाना  Manufacture  of  For Lk  11  ६44६1  नन  ध  ६.44.  mulations  by

 some  Firms  84

 (ix)



 NICWOoODCdW  तका
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्त  —  )  /  WRITTE! N  ANSWERS  TO  QUESTIO

 AaTo  प्र०  सख्या  पीठ
 U.Q.Nos  विषय  SUBJECT  PAGES:

 Introducting  Ampicilin  Formu- 6178  मास  एस०  क०  एफ०  द्वारा  बिना
 lations  by  M/s.  S.  K.  F.  with-

 अनुमति  प्राप्त  किये  एम्पिसिलिन  का  *  84
 मामला  बनाया  जाना

 out  permiSSston

 617  डायरेक्टेड  जनरल  आफ  टेक्निकल  Submission  of  production  re-

 डवलपमेंट  को
 turns  to  DGTD  84-85

 प्रस्तुत  की  गयी

 उत्पादन  विवरणियां

 618(  विविधीकरण  के  अधीन  औषध  निर्माण  COB  Licences  issued  for  Drug
 Manufacturing  under  Diversi- के  लिय  जारी  किये  गय  सी०  ato  बी ०
 fication  85

 लाइसस

 काली नदी  पनबिजली  परियोजना  के  Expenditure  on  Supa  Dam  of 6181
 86

 सुना  बांध  पर  व्यय  Kalinadi  Hydel  Project

 6182  भारतीय  रेलों  A  soy  तीन  Scheduled  Castes  and
 Schecule

 Tribes  holding  Class
 I,  I,  |  है  है  |

 तथा  चार  केਂ  पदों  पर  आरक्षित
 and  IV  Posts  in

 Indian
 Rail-

 86 arias  जाति  तथा  अनुसूचित  Ways:
 जातियों  के  व्यक्ति

 6183  महाराष्ट्र  में  प्रत्येक  नई  रेल  लाइन  की  Achievement  and  Expenditure  on
 each  new  line  in  .  Maharashtra  87 प्रगति  और  उस  पर  व्यय

 6184  रेल  गाड़ियों  में  भोजन यान  समाप्त  Decision  to  do  away  with  dining

 करने  संबंधी  निर्णय  carsin  Railways  87-88

 6185  रेलवे  के  भोजनालयों  में  खाद्य  वस्तुओं  Increase  in  the  Prices  of  Eatables

 के  मलय  में  विधि  in  Railway  Restaurants  88-89

 6186  खुर्दा  रोड  डिवीजन  रेलव े)
 Lightening  Strike  by  Ratiway

 Guardsin  Khurda  Roa¢
 Divi में  रेलवे  गार्डों  द्वारा  अचानक  हड़ताल  Sion  (South  Eastern  Railway).

 :
 9-90

 6188  उडीसा  की  रगली  परियोजना  का  Execution  of
 Renguli  Project  i

 निष्पादन  Orissa  0

 6189  पांचवीं  योजना  में  उडीसा  में  बडी  तथा  Major  and  medium
 Irrigation

 schemes  for
 Orissa  in

 Fi
 ifth

 मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं
 Plan  90

 6190  सोडा  बनाने  के  कारखानों  की  स्थापना
 Setting  up  of  Soda  Manufactu-

 ring  Factories  ्  ह  91

 6191  मध्य  प्रदेश  में  बड़ी  सिचाई
 योजनाओं  का  निर्माण

 Construction  of
 mn Projects  in  M.  P.  92

 6192  भाप  के  इंजनों  के  चलते  रहने  समय  Life  of  Steam  Engines  92-93

 6193  कर्नाटक  द्वारा  कृष्णा  न्यायाधिकरण  के  Taking up  of  Krishna  Tribunal

 पंचाट  को  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  Award  to
 Supreme  Court  by Karnataka  93.

 जाया  जाना

 (x)
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 6194  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  Firms  fined  for  sitting  over  rep-

 प्रक्रियाएं  आयोग  को  उत्तर  न  ने
 lies  to  Monopolies  and  Res-
 trictive  Trade  Fractices  Com-

 के  कारण  फर्मों  को  जर्माना  mMISSion  93-94

 6195  ईरान  द्वारा  भारत  को  अशोधित  तेल  pply  of
 Crude  oil

 by
 tran  10  4

 की  सप्लाई
 india

 6196  गुजरात  राज्य  के  लिये  ग्राम्य  Allocation  ef  funds  for  Rural
 Electrification  -in  Gujarat  e  94-95

 करण  हेतु  राशि  का  नियतन

 6197  Consideration  of  grievances  sub~ रेलवे  गार्डों  द्वारा  हड़ताल  समाप्त  करने
 sequent  to  enc  of  strike  by बाद  उनकी  शिकायतों  पर  विचार  ची  e  95

 किया  जाना
 Railway  Guards  *

 6198  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  Payment  of  arrears  of  Pay  and
 allowances  in  railway  emplo- क्रियान्विति  के  फलस्वरूप  रेल

 कर्मचारियों  को  बतन  तथा  भत्तों  की
 yees  due  to  implementation  of
 recommendations  of

 This
 d

 Pay
 बकाया  राशि  का  भुगतान  Commission  -96

 6199  राज्यों  में  सिचाई  परियोजनाओं  की  Profitability  of  trrigation  Pro-
 jects  in  States

 लाभ  प्रदाता

 6200  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 द्वारा

 PropoSal  to  give  training  to  offi-

 cials  of  oil  producing
 count- . तेल  उत्पादक  देशों  के  अधिक  ries  by  ONG  -97

 को  प्रशिक्षण  देने  का  प्रस्ताव

 6201  वार्ता  असफल  रहने  के  कारण  रेलवे  के  Rail  Supervis  S  to  ८0111 11116
 stir  due  to  {  ul  of  talks  97

 सुपरवाइजरों  द्वारा  आन्दोलनों  को

 जारी  रखना

 6202  विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्यकरण  में  Steps  taken  to  improve  perform-
 ance  of  Power

 Projects
 97-98

 सुधार  करने  के  लिय  कार्यवाही

 6203  र  कृष्णा  परियोजना  को  राष्टीय  Upper  Krishna
 Project

 as  a
 Na परियोजना  माना  जाना  क  ह tional  Project  *  98

 6204  उत्तर  प्रदेश  और  दिल्‍ली  में  मिट्टी  के  Difference  in  price  of K ५  erosene
 तेल  के  मूल्य  में  अंतर

 oil  in  Uttar  Pradesh  and
 Delhi  98

 6205  भूटान  में  चुका  जल  विद्युत  परियोजना  Indo-Bhutan  agreement  on
 के  संबंध  में  भारत-भूटान  करार  Chukha  Hydro

 Electric  Pro
 -

 ject  in  Bhutan

 (xi)
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 पीठ अता ०  प्र०  सख्या
 U.Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 6206  अखिल  भारतीय  स्टेशन  मास्टर  संघ  Demand  for  unified  transfer  po-

 द्वारा  समेकित  स्थानान्तरण  नीति  की
 licy  by  All  India  Station

 Mas- ters  9
 ATT

 6207  अहमदपुर-कटवा  ह  को  Maintenance  of  Ahmadpur  Katwa
 (Narrow  Gauge  Line)  99-100

 6208  भारतीय  निगम
 द्वारा

 ग्रा  कों  को  Arrangement  for  measuring  oil

 सप्लाई
 किये  जाने  वाले  ल  कों  Supplied  to  cus  omers  by  JOC  100

 मापने  के  लिये  प्रबंध

 6209  पांचवीं  योजना  के  प्रथम वर्ष  के  लिय  Power  Generation  target  for
 first

 विद्युत  उत्पादन  का  लक्ष्य  year  of  Fifth  Plan

 6210  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  के  Power  Generation  target  for

 लिये  विद्युत  उत्पादन का  लक्ष्य  Orissa  in
 Fourth

 Five
 Year Plan

 6211  नई  ta  लाइनों  के  लिय  आन्ध्र  प्रदेश  Andhra  Pradesh  Government’s
 सरकार  की  सिफारिशें  Recommendations  for  new

 e  .  +  101-102 Railway  lines

 6212  रेल  लाइनों के  फिर  से  Andhra  Pradesh  Government’
 करने  के  संबंध  में  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  recommendation  on  Relaying/

 की  सिफारिशें  Repairing  of  Railway  Lin  es  103

 6213  मद्रास  वायरस  आपरेटरों  को  Non  payment  of  overtime  to
 Wircless  operators  at  Madras  103 सर्वोपरि  भत्ते  का  भुगतान  न  किया

 जाना

 6214  भारतीय  रेलवे  के  वायरलैस  आपरेटरों  Stagnation  in  Revised  Scales  in
 respect  of  Wireless  Operat

 ors, के  संबंध  में  संशोधित  बतन मानों  में
 Indian  Railways  104

 स्थिरता

 6215  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  दार्जिलिंग  Maintenance  of  Darjeeling  Hi-
 malayan  Section  of

 North हिमालियन  सेक्शन  का  आरक्षण
 East  Frontier  Railway .

 >  104-105

 6216  चीलाम्बर-शोरानर  रेलवे  लाईन  का  Extension  of  Nilambur  Shora-

 कालीकट तक  विस्तार
 nur

 Railway
 line

 to  Cali- cut  105

 (xii)
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 अता०  ह  सख्या  qs

 U. Q.  No  विषय  SUBJECT  PAGES:

 6217  केरल  के  मालाबार  भाग  में  Survey  of  Melaltur-  Feroke

 फरौक  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  Railway in  Malabar  Part
 ‘of

 Kerala  *  05

 621  दिल्‍ली  क्षेत्र  रेलवे  के  श्रेणी  at  Occupation  of  accommodation
 in  Delhi  areas  by  Class  IT, तीन  तथा  चार  के  कर्मचारियों  के
 11  and  lV  of

 Railways
 .  *  105-106

 पास  क्वाटर

 6219  क  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  Expenditure  incurred  by  Central

 के  1972  के  चनावों  and  State  Govts.  on  elections 1971  और
 to  Lok  Sabha  ana  State  As-

 पर  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  semblies  in  1971  ana  1972  106-107
 कारों  द्वारा  किया  गया  व्यय

 Confirmation  of  Officers  of  Tra- 6220  भारतीय  रेलवे  के  यातायात  तथा

 वाणिज्यिक  विभागों  के  अधिकारियों
 ffic  and  Commercial  Depart-

 का  स्थायीकरण
 ments  of  Indian  Railways  107

 6221  भारतीय  रेलवे  के  बारे  में  गह  मंत्रालय  Application  of  Orders  issuea  by
 से  जारी  आदेशों  का  लाग  किया  Ministry  of  Home  Affairs  on

 Indian  Railways  107-108
 जाना

 6222  कमर्शियल  क्लर्कों  के  प्रतिनिधिमंडल
 Meeting  of  Deputation  of  Com-

 mercial  Clerks  and’  Member
 12  1973  की  रेलवे  (Staff)  Railway  Board  on  12th

 November,  1973  108-109 बोर्डे  के  मेम्बर  से  वार्ता

 Investigation  into  matter  raised
 6223  अखिल  भारतीयਂ  क्रूशियल  ara  संघ

 की  नीरज  शाखा  द्वारा  उठाय  गय
 by  All  India  Railway  Com-
 mercial  Clerks’

 Association, मामले  की  जांच  Miraj  Branch  109-110.

 6224  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  Ratlway  linesin  Baster  area  dur-
 ing  Fifth  Five  Year  Plan  110

 बस्तर  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइनें  बिछाना

 Construction  of  over  bridge  at 6225  दाहोद  में  उपरि  पुल  110
 का  निर्माण

 Dahod  (Western  Railway)

 6226  राजभाषा  आयोग  Official  Language
 (Legislative) Commission  के  111-112

 622
 टिकट  ट्यूबों  से  टिकटों  के  गुम  होने

 Amount  debited  to  Booking
 Clerks  and  loss  of

 Tickets और  राशि  को  बुकिंग  क्लर्कों  के  from  Tickets  Tube  112
 खाते में

 6228  भारतीय  tara  के  वाणिज्यिक  कम  Post  Card  Campaign  by  Com-

 चोरियों  द्वारा  पोस्ट  ate  अभियान  mercial  Staff,  Indian  Railways  112-113

 दिल्‍ली  में
 भूमि  के

 TAT Tr rr ढंग
 से  कथित  आवंटन  Re.  Allegea  Irregular  allotment

 fea  जाने  के  बार  of  land  tn  Delhi  1  -114

 (Xiii)



 पृष्ठ
 विषय

 SUBJECT  PAGES

 चल खीस राय  राव  स्टेशन  पर  राव  सुरक्षा  दल  Re.  Inauccuracy  in  Minister’s
 के  कर्मचारियों  हारा संगिन ों  से  कथित  Statement  on  alleged  bayonet

 charge  by  R.  Personnel
 हमला  किये  जाने  के  संबंध  में  मंत्री  व्दारा  at  Lakhisarai  Railway  Station  114-117
 दिये  गये  ate  में  अशुद्धता  के  बार  में

 सभा-पटल  पर  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table  117-118

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्प  Committee  on  Private  Members’
 Bills  and  Resolutions— संबंधी  afafa—

 x
 39aT  offs प्रात वदन  Thirty-ninth  Report  118

 a rye ह  लेखा  Public  fiw Ar  counts  Committee—

 Hundred  and  Third  Report  .  118
 103 वां  प्रतिवेदन

 नियम  377 के  अंतर्गत  Matters  under  Rule  377--

 )  दिल्‍ली  में  भूमि  का  गलत  ढंग  से  आवंटन  (i)  Irregular  allotment
 land  in  Delhi  of  118-119

 जोधपुर  में  श्री  नाथूराम  मिर्धा  के  (ii)  Reported  attack  on  Shri

 मकान  पर  हमले  का  समाचार  Nathuram  Mirdha’s  hous
 e at  Jodhpur  119-120

 मंत्री  द्वारा  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  आई०  Personal  Explanation  by  Min-
 120 सके  nister  (ShrilI.  K.  Gujaral)  न

 Demands  for  Grants, अनुदानों  की  मांग  1974-75  —

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  Ministery  of  Education  and

 संस्कृति  faart—  Social  Welfare  and  Depart-
 ment  of  Culture—

 121-122 श्री  माधुरी  हलवदार  Shri  Madhuryya  Haldar

 Shri  Sudhakar  122-123 श्री  सुधाकर
 पांडे  Pandey

 z nore  ao  we  थे श्री अ  1०  नाज  दीदी  ShriR.  V.  Bade  123-124

 श्री  विभूति  मिश्र
 Shri  Bibhuti  Mishra  .  e  124-125

 Shri . श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  inha
 satyend

 ra
 कि ह  Nar

 ayan
 e  125-126

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  Shri  Dinesh  Chandra  Go-
 swami  .  .  e  चक  126-127

 ag  लिमये
 Shri  Madhu  Limaye  127
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 Slo  नारायण  चन्द्र  पाराशर  Prof.  Narain  Chand  Para-
 shar  ह  क  -  127-128

 श्री  गंगाचरण  दीक्षित  Shri  G.  C.  Dixit  129

 Shri  Shiv  ab Ku  mar  Shastri  129 श्री  शिवकुमार  met

 एं  V.  G.  Raju  *  *  129-130 श्री  पी०  वी०  जी०  राजू

 श्री  वाई  एस०  महाजन  Shri  Y.  A  ahajan  *  130-131

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  Shri  n K  .  131-133 Chandrappan

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र  Shri  Jagannath  Mishra  133

 Shri  Rudra  Pratap  Singh  -  134 श्री  रुद्र  प्रताप  fag

 श्री  राम कंवर  Shri  Ramkanwar  134

 ShriB.  R.  Shukla  134-135 श्री  बी०  आर०  शुक्ल

 शिवनाथ  सिंह  SnriShiynath  Singh  135-136

 श्री  सी०  एच०  मोहम्मद
 811  H.  Moha

 Koya.  के  पारस  +  136-137

 Dr.  G.  S.  Melkote  137 जी०  एस०  मेल कोटे

 श्री  अरविन्द  नेताम  Shri  Arvind  Netam  *  137-138

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे
 Shri  Krishna

 e  Chandra Pandey  8
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )
 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED

 TRANSLATED
 VERSION)

 —

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 9  अप्रैल  1974/19  1896

 Tuesday,  April  9,  1974/Chaitra  19,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at
 Eleven  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Setting  up  of  Thermal  Power  Station  in  Gorakhpur  (U.P.)

 *607.  Shri  Ram  Surat  Prasad:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be.

 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  400-Megawatt  thermal  power  station  is  proposed  to  be  set  up
 near  Sahjanwan  in  Gorakhpur  Janpad  in  Uttar  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  in  this  regard?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  K.  | लिम  Pant):  (a)  and  (b)  To  meet
 the  growing  demand  for  electric  power  in  the  Eastern  Region  of  Uttar  Pradesh,
 the  State  Electricity  Board  had  considered  various  proposals  for  installation  of  a

 A thermal  station  with  an  installed  capacity  of  400  MW  in  the  Gorakhpur  area.
 number  of  possible  sites  for  the  location  of  the  power  station  were  studied,  and  one
 such  site  was  at  Sahjanwan  about  25  Kms.  west  of  Gorakhpur.  As  a  result  of  this

 study,  it  was  found  that  the  Sahjanwan  site  would  not  be  suitable.

 Shri  Ram  Surat  Prasad:  Mr.  Speaker,  Sir,  first  of  all  I  want  to  say  that  Sah-

 janwan  is  not  25  Kms.  from  Gorkhpur,  it  is  only  15  Kms.  away.  I  want  to  know
 the  details  of  the  various  proposals  which  are  considered  by  the  U.  P.  Electricity
 Board  for  the  location  of  this  thermal  power  station  and  also  the  names  of  the  new
 probable  site  which  were  studied  and  the  difficulty  experienced  for  the  location  of
 the  same  at  Sahjanwan?

 Shri  K.  C.  Pant:  First  of  all  in  September,  1971  the  Government  of  U.P.
 submitted  the  estimate  for  the  setting  up  of  this  station  at  Sahjanwan.  ‘Then  the
 C.W.P.C.  asked  them  to  find  out  some  more  facts  and  to  examine  further  in  this

 regard.  Thereafter,  the  Government  of  U.  P.  appointed  consultants  for  this,  studied
 the  following  six  sites

 1  Gorakhpur  (Western  Bank  of  Ramgarh  Tal).

 2  Sahjanwan
 ohat Abs 3.  Dobri
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 4.  Ayodhya  City.

 5.  Raonahi  Pumping  Station.

 6  Mahripur  Pumping  Station.

 The  last  three  sites  are  in  Faizabad  d  istrict StI.  These  six  sites  were  inspected
 and  studied.

 The  reason  for  not  recommending  Sahjanwan,  according  to  them,  was  that

 there  was  a  proposal  for  constructing  a  barrage  at  Sahjanwan  over  Rapti  river  and

 thus  this  power  station  could  not  be  set  up  because  sufficient  water  would  not  be

 available  on  account  of  that  barrage.

 Shri  Ram  Surat  Prasad:  I  want  to  know  the  name  of  the  site  regarding
 which  a  final.  decision  has  been  taken  for  the  setting  up  of  the  thermal  power
 Station?

 Shri  K.  C.  Pant:  No  final  decision  has  been  taken  yet  in  this  regard.  At

 present,  the  report  of  the  Consultants  is  being  considered  by  U.P.  Government  and

 after  studying  it,  they  would  write  to  the  Central  Government  and  then  any  final

 decision  would  be  taken  in  this  regard.

 Shri  K.  M.  Madhukar:  There  was  likelihood  of  setting  प  nN  of Vi  a  thermal  power
 station  at  Muzzaffarpur  in  Bihar.

 Mr.  Speaker:  The  question  is  not  related  to  Bihar.

 Shri  K.  M.  Madbukar:  1  want  to  know  as  to  what  progress  has  been  made
 in  this  regard.

 Mr,  Speaker:  It  is  not  relevant.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  Mr.  Speaker,  Sir,  Sahjanwan  is  part  of  my
 constituency  and,  efforts  are  being  made  for  not  implementing  the  scheme  for

 setting  up  of  the  thermal  power  station  on  the  plea  that  it  is  a  low-laying  site.
 Mahavir  Jute  Mills  is  situated  near  Sahjanwan  which  is  functioning  since  long.
 May  I  know  whether  the  Hon’ble  Minister  would  take  note  of  it  that  the  exX-

 landlord,  whose  land  would  be  taken  for  the  installation  of  the  station,  has  been

 pressurising  the  officials  by  fair  and  fowl  means  so  that  it  may  not  be  installed
 there.  May  I  know  whether  the  Hon’ble  Minister  is  aware  that  Hon’ble  Chief
 Minister  of  U.P.,  Shri  H.  M.  Bahugana  had  himself  declared  at  Sahjanwan  in  the
 presence  of  25  thousand  people  that  he  would  set  up  the  thermal  power  station  at
 that  place?  I  want  to  know  whether  he  would  examine  it  and  would  prepare  a
 scheme  for  the  setting  up  of  the  power  station  at  the  said  place?

 Shri  K.  Pant:  1  have  not  said  that  the  level  of  the  land  is  low  there.  I
 had  only  said  that  there  was  a  proposal  to  construct  a  barrage  over  Rapti  river
 near  Balrampur,  because  of  which  there  would  be  less  flow  of  water  in  the  river
 and  the  sufficient  water  would  not  be  available  for  cooling  the  water  on  account
 of  this  and  so  Sahjanwan  site  would  not  be  suitable.
 mitted  b

 This  report  has  been  sub-
 y  the  U.  Government  on  the  basis  of  the  study  made  by  their

 sultants.

 So  far  as  the  other  thing  is  concerned,  we  would  inform  the  Government  of U.P  so  that  they  may  consider  it  while  taking  their  decision  in  this  regard.

 Shri  Madhu  Limaye:  May  I  know  whether  the  works  of  the  railw
 pee  bd  ay  workshops and  the  production  of  F  CTT  zer  factory  and  the  sugar  factories  in  G  orakhpur  area
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 have  been  adversely  affected  and  if  so,  what  steps  are  being  taken  by  the  Gov-
 ernment  for  the  supply  of  power  until  the  ait new  power  station  au  Lc is  read  y  for  generat-
 ing  power?

 Mr.  Speaker:  This  question  has  been  asked  about  a  specific  power  station  only.
 ‘You  have  gone  beyond  its  scope.

 Shri  Madhu  Limaye:  This  question  is  about  the  power  station.

 Shri  Sarjoo  Pandey:  The  proposal  for  installation  of  a  thermal  power  station
 with  an  installed  capacity  of  400  MW  in  Gorakhpur  Janpad.

 Mr.  Speaker:  How  has  JSanpad  come  in  here.

 Shri  Sarjoo  Pandey:  It  has  been  written  here.  I  want  to  ask  the  names  of
 the  sites  where  Government  propose  to  set  up  the  power  stations  in  Uttar  Pra-
 desh  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  for  generating  power,  keeping  in  view  of
 the  shortage  of  the  power?

 Mr.  Speaker:  This  question  is  not  relevant  here.  You  should  ask  a  separate
 question  for  it.

 Shri  Sarjoo  Pandey:  The  whole  of  Gorakhpur  is  affected  because  of  which  I
 had  asked  this  question.

 बदरपुर  तापीय  बिजली  घर  के  परियोजना  इंजीनियरों  को  निर्माण  तथा  बिजली  उत्पादन  भत्ता  देना

 *608.  श्री  राम  सहाय  पिंड  + +

 श्री  रोम  प्रकाशन  +

 क्या  सिचाई  और  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक नेको
 क्या  बंदर पुर  तापीय  बिजली घर  के  परियोजना  इंजी  निय

 अन्य  विद्युत  परियोजनाओं

 में  कार्य  कर  रहे  उनके  जैसे  इंजीनियरों  की  भांति  निर्माण  और  बिजली  उत्पादन  भत्ता  दिया  जाता

 और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )
 :  )  निर्माण  पर  लगे  तकनी की

 स्टाफ  के  लिए  हेतु  विशेष  निर्माण  भत्ता  और  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  प्रचालन  और

 रख  रखाव  पर  लगे  तकनीकी  स्टाफ  के  लिए  भत्ताਂ  देने  का  फैसला  किया गया  हैं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Shri  R.  Pandey:  I  think  it  has  been  decided  after  had  asked  the  question.
 It  is  good  that  they  have  decided  to  make  the  payment.  I  want  to  know  whether
 the  installed  capacity  of  Badarpur  Thermal  Power  Station  for  the  generation  of

 power  has  not  been  fully  utilised  and  whether  it  is  a  fact  that  there  is  a  rift  bet-

 ween  the  Government  and  the  Engineers  and  the  Engineers  and  Employees,  as  a

 result  of  which  the  production  has  fallen.  If  so,  what  steps  are  being  taken  in

 this  regard?

 Shri  Siddheshwar  Prasad:  So  far  as  Badarpur  Thermal  Power  Station  ts  con-
 When  any  ther-

 cerned,  the  production  has  not  fallen  there  due  to  the  Engineers.
 mal  power  station  is  commissioned,  it  takes  3-4  months  to  stabilise  its  working
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 and  the  Engineers  and  the  Employees  who  are  working  there,  have  given  us  suffi-
 cient  co-operation  in  this  regard  and  the  commissio  Ae  VE  11९  हनी nine  of  the  po  wer  station  has

 helped  much  in  the  adequate  generation  of  power.

 between Shri  R.  S.  Pandey:  It  would  be  better  if  you  explain  about  the  rift
 the  Engineers  and  the  management  there.

 Shri  Siddheshwar  Prasad:  No  question  of  any  rift  has  arisen  in  Badarpur.

 Shri  Ram  Prakash:  The  Government  has  taken  a  good  decision,  but  has  it
 taken  such  a  decision  in  regard  to  other  States,  including  Punjab  and  Haryana,
 for  the  benefit  of  their  Engineers  and  technical  staff?

 =
 Shri  Siddheshwar  Prasad:  So  far  as  the  other  States  are  concerned  it  is  for

 the  concerned  State  Governments  to  take  any  decision  in  this  regard.

 Shri  Ram  Prakash:  May  I  know  whether  the  case  of  Thermal  Power  stations
 of  Punjab  and  Haryana  is  also  under  their  consideration?

 Mr.  Speaker:  You  have  already  put  one  question.  Second  member  can  ask
 one  question  only.

 एक  ब्रिटिश  कम्पनी  के  सहयोग  से  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  cater  तट-दुर  तेल  की  खोज

 *
 610:  थी  जी०  वाई०  कृष्णन  o *

 श्री  मौलाना  इसहाक  सम्भली  :

 कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  और  बर्मा  अमल  कम्पनी  के  एक  संयुक्त  उद्यम  आयल  इण्डिया  लिमिटेड

 ने  एक  ब्रिटिश  कम्पनी  के  सहयोग  से  तट  दूर  अशोधित  तेल  की  खोज  करने  का  प्रस्ताव  किया है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकान्त  बरुआ  )  :  और  इस  प्रकार  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन नहीं  है  ।

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन्‌  :
 मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  किसी  अन्य  विदेशी  कम्पनी

 के  सहयोग  से  तट-दूर  तेल  खोज  करने  का  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  विशेष  प्रश्न  है  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  और  बर्मा  आयल  कम्पनी  के

 एक  संयुक्त  आयल  इंडिया  लिमिटेड  का  प्रस्ताव  किसी  ब्रिटिश  कम्पनी  से  सहयोग  करने  का  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  उसका  नकारात्मक  उत्तर  दिया  है  ।

 श्री  देव कान्त  बरुआ  :  पहले  भी  कई  प्रश्नों  चर्चाओं  के  उत्तर  में  मैंने  कहा  था  कि  कुछ  विदेशी
 कम्पनियों  के  साय  बातचीत  चल  रही  है  ।

 केरल  को  लोअर  पेरियार  और  पे रिजा कुट्टी  पन-बिजली  योजनाओं  के  बारे

 में  अप्रिय  परियोजना  प्रतिवेदन

 613.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  कार्यकारी  ea  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौर  न  अग्रिम  कार्यवाही
 लोअर  पेरियार  और  पेरिज़ाकुट्टो  पन  बिजली  योजनाओं  की  सिफारिश  व

 ही
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 यदि  इन  योजनाओं  को  आरंभ  नहीं  किया
 गया

 तो  क्या  विद्युत  के  अभाव  के  कारण  केरल  राज्य

 व  समस्त  दक्षिणी  राज्यों  को  गंभीर  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 क्या  इन  योजनाओं  के  बारे  में  अग्रिम  प्रतिवेदन  वर्ष  1973  में  केन्द्रीय  जल  एवं  विद्युत्‌  आयोग

 को  भेज  दिया  गया  था  ;  और

 क्या  पांचवीं  पंचवार्षीय  योजना  के  दौरान  इन  योजनाओं  पर  अग्रिम  कार्यवाही  के  लिए  परिव्यय

 में  पुनरीक्षण  करने  हेतु  सरकार  का  इस  संबंध  में  नए  सिरे  से  विचार  करने  का  है  ?

 सिचाई  और  fara  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त )  से  :  योजना  आयोग  के  विद्युत्‌
 पर  कार्यकारी  दल  ने  पांचवी  योजना  के  दौरान  लोअर  प  रियाज़  और  पेरिंजाक्ट्टो  जल-विद्वता  स्कीमों

 पर  अग्रिम  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश  की  है  ताकि  छठी  योजना  अवधि  में  उनसे  लाभ  मिल  सकें  ।

 अभी  तक  राज्य  सरकार ने  इन  स्कीमों  को  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  नहीं

 की  है  और  केवल  एंक  प्रारंभिक  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  में  उपलब्ध  है  ।

 रनों  से  मालूम  होता  हैं  कि  जबकि  केरल  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  फालतू  विद्युत  उपलब्ध

 हो  दक्षिणी  क्षेत्र  के  अन्य  राज्यों  में  प्रदर्शित  मांगों  को  पूरा  करने  हेतु  पर्याप्त  विद्युत्‌  उपलब्ध  नहीं

 होगी  ।  यदि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बढ़ती  हुई  विद्युत  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिंए  पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना कें  दौरान  अतिरिक्त  स्कीमों  को  में  नहीं  लिया  जाता  तो  छंठी  योजना  अवधि  के

 उत्तराधे  में  केरल  में  भी  विदयत च् ्य  की  कमी  हो  सकती  है  ।

 पांचवी  योजना  की  परियोजनाओं  की  प्रगति  एवं  उपलब्ध  संसाधनों  को  रोशनी  में  विद्युत

 क्षेत्र में  अग्रिम  कार्यवाही  के  लिए  योजना  परिव्ययों  का  समय  समय  पर  पूरी  किया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  617  सी  इसी  तरह  का  ही  प्रश्न  है  ।  हम  इन  दोनों  को  एक  साथ  लेंगे  ।  आप

 इस  प्रश्न  भी  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 केरल  में  बिजली  का  उत्पादन

 *  617.  श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत्  मंत्री  ag  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केरल  से  उस  राज्य  में और  अधिक  बिजली  का  उत्पादन  करनें  के  बारे  में

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ  तथा  सरकार  ने  उस  पर  कार्यवाही  की

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )
 :  और  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 fp on ms  रण

 1

 स्कीम  का  नाम  प्रतिष्ठा  पित्त  अनुमानित  की  गई  कारवाई
 करम
 स०  क्षमता  लागत

 तनने  «
 ३
 {  aq

 रोड़

 eee
 रुपयों  में

 1  इनको  जल  विद्युत  3X  130  11.  98.0  )  पांचवीं  योजना  के  दौरान

 योजना  चरण  दो  कार्यान्वयन  के  लिए  स्वी  कूत  |
 r

 2  साइलेंट  alae  च  3X  40  24.88 J
 स्कीम
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 स्कीम  का  नाम  प्रतिष्ठा पित  अनुमानित  की  गई  कार  ble
 धर्म
 स०  क्षमता  लागत

 करोड़

 रुपयों
 में

 इदमालायर  2X  37.5  18.75  पांचवीं  योजना  के  दौरान

 स्कीम  कार्यान्वयन  के  लिए  स्वीकृत  ।

 केरल  भवानी  बहुद्देश्यीय  2X  50  टीमों  में  तमिलनाडु  के  साथ 12.25
 ॥  ह

 रस्क

 परियोजना
 ||

 अन्तर्राज्यीय  पहलू  निहित

 मान्नथडी  बहुद्देश्यीय  4X  50  16.12  )  हैं  जिनको  स्वीकृति  देने  से

 पहले  aa  किए  जानें  की

 आवश्यकता  हैं  ।

 पंडियार-पुन्नपुझा  2X  35  11. 22  स्कीम  रिपोर्ट  को  केन्द्रीय  जल

 ad  परियोजना  और  विद्युत  आयोग  में

 संवीक्षा की
 जा  रही  हैं  ।

 wens  2X  35  15.68  संशोधित  रिपोर्ट  को  केन्द्रीय
 जल  Nos  जल  और  विद्युत  आयोग

 परियोजना  में  संवीक्षा  जा

 कोई इनको  जल  ह ५४ १  स्कीम  4.10  संशोधित  स्कीम  पर  केन्द्रीय

 चरण-तीन  रिक्त  जल  और  विद्युत्‌  आयोग

 परिकल्पित  दवारा  1973

 नहीं है  परन्तु  में  भेजी  गई  टिप्पणियों

 यह  ऊ  के  उत्तर  केरल  के

 में  योगदान  कारियों  से  प्रत्याशित  हैं  ।

 करेगी  |

 श्री  एम०  एम०  जोजफ  मंत्री  महोदय  से  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  :  जनेओं  के  अग्रिम  कार्यों

 लिए  कुल  कितना  धन  रखा  गया
 x

 ? ह

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  पांच  करोड़  रुपया  |

 श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  इतनी  बड़ी  परियोजनाओं  के  लिए  यह  धनराशि  कम  नहीं  ह ै?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  यह  धनराशि  केवल  अग्रिम  कार्ये  के  लिए  योजनाओं  के  लिए  नहीं  ।

 श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  यह  निवेदन  किया  गया  हैं  कि
 साइलेंट  वेली  जल  विद्युत  योजना  के  लिए  मित्र  देशों  विशेषतया  कनाडा  से  सहायता  प्राप्त  की  जाय  और
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?
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 श्री  कुन्द  चन्द्र  पन्त  :  जहां  तक  इन  दो  योजनाओं  का  सम्बन्ध  इनके  बारे  ्य जसा  कि  मैँ  पहले  ही

 कहं  चुका  अभी  यह  किया  गया  है  कि  पांचवीं  योजना  के  दौरान  अग्रिम  कार्य  आरम्भ  कर  दिया

 जाना  अग्रिम  कार्य  के  लिए  पांचवी  योजना  में  कुछ  धनराशि  नियत  की  गई  अभी

 तक  जांच  पड़ताल  और  स्वीकृति  के  लिए  परियोजना  प्रतिवेदन  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  अ!योग  के  पास

 नहीं  पहुंचे  a  यह  अभी  प्रारम्भिक  चरण  में  है  जब  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जायेंगे  तब

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  द्वारा  उनकी  जांच  पड़ताल  की  जायगी  और  उसी  समय  अन्य  सम्बन्ध

 पहलुओं  यथा  वित्त  पोषण  आदि  के  बारे  में  विचार  किया  जा  सकेगा  ।

 श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  कया  परियोजना  प्रतिवेदन  योजना  आयोग  की  स्वी  कृति  के  लिए  पड़ा  हुआ

 है  या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  अयोग  की  स्वीकृति  के  लिए  ?  मैं  यह  जानना  चाहती  हुं  कि  अन्य  स्वी  कृत
 परियोजनाओं  के  साथ  इन  परियोजनाओं  को  भी  शीघ्र  आरम्भ  करने  और  पूरा  करने  में  कितना  समय

 लगेगा

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  अभी  से  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहां  जा  सकता  कि  यह  परियोजनाओं  कब

 अरब  होंगी  और  कब  उनका  काय  पूर  हो  क्योंकि  अभी  तो  स्वीकृती  के  लिए  परियोजना

 बदन  हमारे  पास  नहीं  पहुचे  राज्य  सरकार  को  परियोजना  प्रतिवेदनों  को  अन्तिम  रूप  देकर  उन्हें

 केन्द्र  सरकार  को  भेजना  होंगा  और  मे  समझता  हूं  जब  तक  यह  नहीं  हो  जाता  तब  तक  इसके  बारे  में  कुछ
 निश्चित  रूप  से  नहीं  Hei  जे

 न्
 1  सकता  कि  यह  परियोजना थें  कब  तक  पुरी  हो  जायेंगी  और  कब  इनसे  लाभ

 होना  आरम्भ  हो  जायेगा  ।

 जहां  तक  अन्य  योजनाओं  का  सम्बन्ध  पांचवीं  के  दौरान  ही  लाभ  उपलब्ध  करवानें  के

 लिए  फोन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी  जा  चुकी  और  यह  shea  जल  विद्युत  चरण

 साइलेंट  चली  जल  विघुत  स्कीम  और
 चर  जल  विद्युत  योजना  ।  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  उत्तर

 में  जो  विवरण  प्रस्तुत  किया  गया  है  मेंने  उसमें  सभी  आठ  योजनाओं  उनके  विभिन्न  वर्तमान  चरणों

 sare  प्रस्तुत  कर  दिया  हैं  ।

 श्री  dio  के०  चन्द्रभान  :  विवरण  में  मंत्री  महोदय  द्वारा  केरल  भवानी  बहुउद्देश्यीय  परियोजना  और

 माल  थोडी  बहुउद्देश्यीय  परियोजना  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इन  दोनों  योजनाओं  के  बारे  में  अभी  निर्णय

 नहीं  किया  नया  क्योंकि  जिस  नंदी  पर  इन्हें  बनाया  जाता  है  उसके  बारे  में  अभी  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद

 चल  रहा  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  चाहत  हूं  कि  इसके  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  सरकार

 को  समय  लगेगा  ?  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  के  लिए  अपना  इरादा

 बनाने  में  सरकार  को  कितना  समय  लगेगा  ?
 में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  उसी  नदी

 पर  कर्नाटक  राज्य  को  काबीना  परियोजना  आरम्भ  करने  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  और  यह  परियोजना

 पूति  के  अन्तिम  चरण  में  चल  रही  है  जब  कि  केरल  राज्य  की  दो  परियोजनाओं  को  अभी  तक  प्रारम्भिक

 स्वीकृति  भी  नहीं  दी  गई  है  ?  क्या  अंतरराज्यीय  जल  विवाद  के  नाम  पर  यह  स्पष्ट  भेदभाव  का  मामला

 नही ंहै
 ?  यह  मेरा  पहला

 प्रश्न  है  ।  दूसरे  श्री  एम०  एम०  जोजफ  के  प्रश्न  613  के  उत्तर  को  दृष्टिगत
 रखते  मैं यह  जानना  चाहता  जेसा  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  दक्षिणी  राज्यो ंमें  बिजली  की

 कमी  होने  की  संभावना  है  और  यदि  इन  योजनाओं  को  आरम्भ  न  किया  गया  तो  केरल  में  भी  बिजली  की  कमी

 हो  सकती  है  कि  क्या  केरल  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सभी  योजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  जायेगी  ताकि

 वहां  बिजली  पैदा  करने  का  कार्य  जल्दी  आरम्भ  किया  जा  सके  जिससे  कि  सम्पूर्ण  देश  को  लाभ  हो  सके  ?

 थ्री  कृष्ण  चन्द  पर्त  :  जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  इसके  बारे  में  हमें  ag  देखना  होगा  कि  हम  दोनों

 राज्यों  में  समझौता  करवाने  के  लिए  कया  कर  सकते  हैं  ताकि  इन  परियोजनाओं  को  शी  स्वी  कृति  प्रदान  की

 जा
 सके

 |  इस  समय  इस  सम्बन्ध  में  तो
 मैँ

 कंवल  इतना  ही  कहना  चाहता हूं
 ।  जहां  तक  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 केरल  तथा  अन्य  दक्षिणी  क्षेत्रों  में
 भी  कई  योजनायें  हैं  ।  हम  पूरे  क्षेत्र  को  दृष्टिगत  रखते  इसके  साथ
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 हम  प्रत्येक  राज्य  की  स्थिति  की  भीं  दृष्टिगत  cad  जहां  तक  केरल  सम्बन्ध  पांचवीं  योजना

 के  दौरान  वहां  कोई  कमी  होने  नहीं  वेतनमान  स्थिति  तो  यहीं  छटी  के  अंत  में

 ही  कुछ  कमी  होने  की  सम्भावना  है  ।  फिर  भी  चूंकि  ag  जले  विद्युत  योजनायें  हमें इन  के  पूरा  होंने
 में  लगने  वाले  लम्बे  समय  को  भी  दृष्टिगत  रखना  हिना  और  छटी  योजना  के  दूसरें  अलंकरण  में  ही  हमें

 इन  परियोजनाओं  at  अग्रिम  काय  आरम्भ  करना  होगा  ।  इस  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  ।  इद्टिकिकी  योजना

 अपने  द्वितीय  चरणं  में  चल  रही  मैंने  इन  तीनों  हीं  परियोजनाओं  के  नाम  दे  दिये  हैं  और  अन्य

 योजनाओं  के  भी  जिनकी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 रेलवे  गार्डों  के  आन्दोलन  के  कारण  रेलगाड़ियों  का  रद  किया  जीता

 614,  शी  रोनेन  सेन  :

 थ्रो  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  का  करेंगे  कि  :

 रेलवे  गार्डों  के  हाल  के  आन्दोलन  के  दौरान  सभो  रेलवे  जोनों  में  कितनी  रेलगाडियां  रह
 की  गई  ;

 x
 रेलगाड़ियों  के  रद  किये  जाने  से  देश  में  आवश्यक  वस्तुओं की  सामान्य  सप्लाई  की  स्थिति

 पर  फ्रितना  असर  पड़ा  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ?

 रल वंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  )  से  एक  विवरण  संलग्न है
 ।

 विवरण

 से  हाल  में  रेलवे  गार्डों  के  कामਂ  आन्दोलन  के
 दौरान  कुल  144  सवारी

 गाड़ियां  और  1452  माल  गाड़ियां  रद  को  गयीं  ।

 ल  मिलाकर  देश  में  अनि वयं  वस्तुओं  को  सप्लाई  को  सामान्य  स्थिति  बनाये  रखी  गयी  ।  लेकिन

 दक्षिण-पुर्व  रेत  पर  स्थिति  में  मामूली  सी  गड़बड़  हो  गयी  थी  ।

 हड़ताल  समाप्त  हो  गयी  है  और  गाई  वापस  ड्यूटी  पर  ओ  गये  हैं  ।

 डा०  रोनेन  सेन  :  कया  यह  सच
 है

 कि  रेलवे  गार्ड  अपनों  परिषद  के  माध्यम  से  अपनी  कुछ  शिकायतों
 को  दूर  करवाने  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ओर  वे  समस्यायें  रेत  अधिकारियों  को  सौंप  दो  गई  हैं  और
 रेलवे  अधिकारियों  को  इसकी  जानकारों  q\  कि  वे  कोनों  शिकायतें  है  जिनके  लिए  वे  आन्दोलन  कर  रहे

 यदि  तो
 मै  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 रेलवे  गाड  परिषद  के  साथ  बातचीत  करने  में  सरक  sy
 ने

 इतना  अधिक  समय  क्यों  लगाया  और  बाद  में  समझौता  होने  पर  वे  शान्त  हुए  ?  इस  विलम्ब  का  क्या
 कारण  जिसके  परिणाम-स्वरूप  tat  1452  मालगाड़ियों  को  रह  करना  पड़ा  और  जिसको  वजह  से
 गम्भीर  परेशानी हुई  और  देश  में  आम  जनता  को  परेशानो  हुई  ?

 शी  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  यह  सच  है  कि  रेलवे  गाडे  समय  समय  पर  इन  मामलों  को  उठाते  रहे  है  4
 दस  तारीख  को  काम  करोंਂ  आन्दोलन  शुरु  करने  से  पहले  ये  सभी  मामले  ठोस  रूप  में  नहीं

 और
 दिन  के  अन्दर  ही  मामले  का  समाधान  कर  दिया  गया  ।
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 दिए  शासन  में  यह  जानना  चाहता  हैं  कि  कया  यह  सच  है  कि  पूर्वी  और  दक्षिण-पूर्वे  रेलवे  में  कुछ

 गोलियां  बिना
 गानों

 के  चलाई  गई  थीं  ?  यदि  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  पूर्वी  रेलवे  और

 दक्षिण-पुल  रेलवे  are  की  गई  ईस  कार्यवाही  को  रेलवे  बोले  अथवा  रेल  मंत्रालय  ने  मंजूरी  दे  दी  है
 ?

 afl  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  कोई  भी  मालगाड़ी  गाड  के  बर्गर  नहीं  चल  परन्तु  छूट  दी  जा

 सकती  है  ।

 Shri  Shrikrishna  Agrawal:  I  would  like  to  know  from  the  honourable  Mi-
 थर

 nister  whether  no  goods  train  has  been  running  for  the  last  1  days  at  Raipur  in
 Waltair  Division  in  §.E.  Railways?

 Mr.  Speaker:  How  could  he  know  about  all  the  trains?

 Shri  Shrikrishna  Agrawal:  They  are  not  running  even  now.

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  एक  बहुत  सामान्य  सा  प्रण्न  है  ।

 alt  के०  मे  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  यात्री  गाड़ियों  और  माल  गाड़ियों

 को  रद्द  करने  का  क्या  कारण  है  ?  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अब  हड़ताल  समाप्त  हों  चुकी

 हैऔर  गाड  काम  पर  वापस  आ  गये  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  कितनी  गाड़ियों  को  चलाना  शुरू
 कर  दिया  गया  है  और  आवश्यक  वस्तुओं  की  ढुलाई  में  इससे  किस  सीमा  तक  सहायता  मिली  है  ?

 सुहम्सद  शफी  कुरेशी  :  वे  सभी  जो  गार्डों  के  काम  करोਂ  आंदोलन  के

 कारण  रद्द  कर  दी  गई  अब  सामान्य  रूप  से  चलने  लगी  है  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  के  पहले  पैरा  में  अभी  हाल  के

 काम  करोਂ  आन्दोलन  की  बात  कही  गई  जबकि  अन्तिम  पैरा  में  हड़ताल  की  बात  कही  गई

 यह  जानना  चाहता  हैं  कि  कायें  करोਂ  आन्दोलन  और  में  कया  अन्तर  है  ?  लोगों

 के  नियमानुसार  काम  करने  के  आन्दोलन  को  हड़ताल  क्यों  जाती है  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता

 हूँ  कि  क्या  सरकार  नियमों  में  परिवर्तन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  ताकि  लोग  नियमानुसार
 काम  कर  सके  और  हुड ताल  न  हो  ?

 थी  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  कामਂ  नया  गढ़ा  गया  शब्द है  ।  इसका  अथ

 काम  बन्द  करना  है

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Sir,  is  it  not  a  fact  that  the  rules  governing  rail-
 ways  are  out-dated  and  if  the  rules  are  applied,  the  work  cannot  be  carried  out

 rules and  the  Railway  administration  is  forcing  the  workers  to  work  beyond  the
 and  when  the  workers  work  according  to  the  rules,  the  work  is  stopped.  5.0  it
 a  crime  to  work  according  to  the  rules?  Will  the  Government  consider’  the  ques-
 tion  of  changing  the  rules?

 tules  also.
 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  There  is  need  to  make  certain  modification  in  the

 But  the  work  was  going  on  smoothly  according  to  the  tules  and  how
 could  these  rules  become  defective  all  of  a  sudden?  They  want  to  stop  the

 work
 on  one  pretext  or  the  other.

 Mr  Speaker:  If  a  Member  goe
 the  work  of  the  whole  nation.

 $  out  after  signing  the  register,  it  is  considered
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 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्व  :  हम  चाहते  हे ंकि  रेलवे  पुरी  तरह से  एक  आदर्श  नियोजक  हो  ।  क्या  ae
 सच  जसा  fe  मंत्री  महोदय  के  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  इस  अत्यधिक  गम्भीर

 चरण में  144  यात्नी  गाड़ियां  और  1452  मालगाड़ियां रह  करनी  पड़ी  ?  मंत्री  महोदय  से  में  यह  जानना

 चाहता हूँ  कि  कया  यह  भीਂ  सही  है  कि  रेलवे  में  कर्मचारियों  के  प्रति  उच्च  अधिका  रियों  द्वारा  नरमी  का  बर्ताव

 करने  के  कारण  अनुशासनहीनता  बढ़  रही है  और  काम  करोंਂ  की  आड़  में  नियमों

 का  दुरुपयोग  किया  जाता  है  जिसके  लिए  समुचित  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ?  यदि

 यह  सच  तो  रेलवे  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 aft  मुहम्मद  काफी  कुरेशी  :  माननीय  सदस्य  ने  रेलवे  की  आदश  नियोजक  के  रूप  में  प्रशंसा  की  है  ।

 हम  निश्चित  रूप  से  आदश  नियोजक  बनाना  चाहत ेहै  ।  इसके  हम  कुछ  स्थितियों  से  निपटने

 के  लिए  अनुशासन  भंग  नहीं  होने  देंगे  ।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Is  it  a  fact  that  according  to  the  Guards’  rules,  if

 a  train  does  not  get  signal  for  ten  minutes,  the  train  should  not  move  and  _  the

 Guard  should  put  a  cracker  at  a  distance  of  300  metres  and  the  signal  should  be
 the down,  when  he  comes  back.  But  the  train  cannot  move  until  Guard  comes

 back  after  putting  the  cracker.  When  Guard  comes  back,  the  signal  goes  up.
 Due  to  this  practice,  a  train  was  held  up  for  eight  hours  at  a  station  near  Bina.

 Why  do  they  not  change  such  rules?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  It  is  obvious  then  that  despite  the  rules,  the  Guard

 can  hold  up  a  train.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  The  various  categories  in  Railway  have  started

 resorting  to  to  Ruleਂ  agitation.  Will  the  honourable  Minister  be  pieased  to

 hold  a  discussion  with  the  trade  union  leaders  keeping  in  view  the  grave  circum-

 stances?  Will  he  hold  a  conference  so  that  all  sorts  of  agitations  could  be  postponed
 for  a  few  years.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  For  the  last  two  years,  there  has  been  one  strike
 or  the  other  every  week.  That  is  why  we  are  having  discussions  with  all  the

 recognised  unions.  The  honourable  Minister  had  convened  a  big  conference  in
 the  recent  past,  in  which  all  the  important  office  bearers  of  the  Central  Labour
 Unions  were  invited,  We  are  trying  to  advise  all  the  unions  to  help  the
 function  smoothly.

 railways

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  honourable  Minister  had  assured
 the  Railway  Guards  to  meet  their  demands  during  the  Railway  Guards’  recent
 strike.  would  like  to  know  as  to  what  demands  were  accepted  during  the  talks
 and  whether  the  guards  are  feeling  agitated  due  to  non-implementation  of  those
 demands?  I  would  like  to  know  whether  the  assurance  is  going  to  be  fulfilled  at  the
 earliest  in  the  near  future?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  The  agreement  with  railway  guards  by  itself  shows
 er that  they  are  completely  satisfied  with  it  and  all  the  assurances  whi  h  we  have

 given  would  be  implemented.
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 मौखिक  उत्तर 19
 1896

 कोचीन  तेल  शो  घने  दाला  के  लिय  अशोधित  तेल  का  उपलब्ध  न  होना

 *615.  श्री  सी०  Ho  चन्द्रभान

 श्री  व्यालार  रवि

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंग

 कि  :

 क्या  कोचीन  तेल  शोधन  शाला  को  अशोधित  तेल  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  1974

 के  पहले  सप्ताह  में  कुछ  दिन के  लिय  बन्द कर  दिया  गया  और

 इस  प्रकार  की  स्थिति  को  पु  न  उत्पन्न  होने  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देहान्त  बरुआ  )  :  और  विभिन्न  बातों  के  समिति

 के  कारण  जेसे  उपयुक्त  अशोधित  तेल  की  अनुपलब्धता  ,  अशोधित  तेल  की  परिवहन  व्यवस्था  करने  आदि

 में  कठिनाइयों  के  कारण  कोचीन  शोधनशाला  का  इसके  पूर्ण  क्षमता  कार्यारम्भ  करना  सम्भव  नहीं

 है  ।  4  से  9  1974  तक  शोधनशाला  में  कुछ  अवधि  के  लिए  कायें  बन्द  करना  बड़ा  ।

 1973  के  पश्चात्‌  सप्लायर  द्वारा  शोधनशाला  के  लिए  अशोधित  तेल  सप्लाई  के  सम्बन्ध

 में  ठेकों  को  नवीनीकरण  नहीं  किया  गया  था  ।

 नौवहन  ठेकेदार  जिसके  साथ  शोधनशाला  ने  माल  संविदा  के  लिए  दीर्घावधि  ठेका  क्या  नें

 sh  को  समाप्त  कर  दिया  ।
 परिवहन  एवं  अशोधित  तेल  सप्लाई

 के  लिए  वैकल्पिक  व्यवस्थाएं
 ५

 की  जा  रही  है  ।  शोधनशाला  को  इसके  पुत्र  क्षमता  पर  प्रारम्भ  करने  में  आधी  कठिनाईयों  पर  तेजी  स

 काबू  पाया  जा  रहा  है  |

 श्री  सी०  के०  चुप्पी  :  किसान  माननीय  dey  ने  बताया है  कि  कोचीन  तेल  शोधन  शाला को
 इस  कारण  बन्द  कर  दिया  गया  कि  जिन  लोगों  ने  जहाजों  की  सप्लाई  नार  नी  उन्होंने  एकतरफा  तौर  पर

 इस  समझौते  को  रह  कर  दिया  ।  उन्होंने  कहा  है  किः  तेल  के  ठेके  का  1973  के  पश्चात्‌
 नवीकरण  नहीं  किया  जा  सका  ॥  क्या  माननीय  मंत्री  को  झप  बारे  में  बतायेंगे  कि  इस  विचित्र

 बात  के  क्या  कारण थे  और  नौवहन  के  संबंध  में  समझौते  के  एकतरफा  तौर  पर  रह  करने  वालों के
 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 श्री  देव कान्त  बरुआ  :  तेल  की  सप्लाई  करने  वाली  ayo ०  एफ०  पी०  नामक  एक  सच  कम्पनी  थी

 और  वह  वार्षिक  ठेके  के  आधार  पर  ईरानी  तेल  की  सप्लाई  करती  थी  ।  1973  में  उसने  कहा
 fe  अब  और  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  करना  उन  के  लिये  सम्भव  नहीं  है  और  उन्होंने  श्रेष्ठ  अधिकार
 के  अंतगर्त  एसा  क्योंकि  इसे  प्राप्त  करना  कठिन  है  ।  मूल्य  इतना  अधिक  बढ़  गया है  कि

 वह  हमारे  साथ  ठेके  का  नवीकरण  नहीं  करना  चाहती  ।  जहां  तक  अशोधित  तेल  की  ढुलाई  का  संबंध

 नामक  कम्पनी  के  साथ  समझौता  किया  गया  था  और  वह  कम्पनी  एकतरफा  तौरपर  अपने

 बचन  से  मुकर  गयी  और  उसने  हमें  आवश्यक  टैंकर  की  सप्लाई  करने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  इसलिये  हमें
 अशोधित  तेल  की  सप्लाई  करने  तथा  तुरन्त  माल  की  ढुलाई  करने  का  प्रबन्ध  भी  स्वयं  करना  पड़ा  ।  जहां
 तक  ढुलाई  का  संबंध  अब  हमने  एन  ०ए०एस०  ट्रांसपोर्टेशन  कम्पनी  नामक  सिंगापुर  की  एक  कम्पनी  सें

 एक  समझौता  किया  सप्लाई  के  संबंध  इस  विभिन्न  साधनों  से  तेल  की  सप्ली  प्राप्त  कर
 इस

 तेल
 क्षेत्रों  अपने  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  भी  प्राप्त  कर  रहे  हमें  भाशा  है  कि  बहुत  थोड़े

 समय  में  कोचीन  तेल  शोधन  शाला  से  तेल  की  सप्लाई  सुनिश्चित  कर  दी  जायगी  ।
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 ral  Answers  Chaitra  19,  1896  (Saka)

 श्री  सी०  के०  चन्द्रभान  :  जो  कुछ  घटा  मंत्री  महोदय  ने  उसे  स्पष्ट  करने  की  प्रयास  किया

 किन्तु  व्यक्तियों  के  बीच  किये  गये  सौदे  में  भी  इस  प्रकार  एकतरफा  ढंग  से  समझौते  को  रह  करना  ठेके  का

 उल्लंघन  करना  होता  है  और  एक  राज्य  और  राज्य  के  स्वामित्व  की  कम्पनी  के  संबंध  में  तो  यह  अधिक

 गम्भीर  मामला  बन  जाता  है  ।  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को  इस  प्रकार  गम्भीर  माना  है  ?  क्या

 उन्होंने  इस  नौवहन  कम्पनी  से  या  उस  राज्य  से  जो  इस  नौवहन  कम्पनी  की  मालिक  क्षतिपूर्ति  के  लिये

 कहा  है  ।  क्या  तेल  सप्लाई  करने  वाली  कम्पनी  ने  यह  कहकर  एकतरफा  तौर  पर  तेल  की  सप्लाई  बन्द

 कर  दी  कि  मूल्य  बढ़  गये  हैं  यदि  ऐसा  हुआ  तो  क्या  उन्होंने  उस  कम्पनी  से  क्षतिपूर्ति  की  मांग  की

 सरकार  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्यां
 कायें वाही

 कर  रही  है  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार  एकतरफा
 तौर  पर  सप्लाई  बन्द  न  कर  दी  जाये  ।

 श्री  देवकान्त  बरुआ  :  जहां  तक  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  करने  वाली  कम्पनी  का  संबंध  हमने

 दीर्घावधि  ठेका  किया  था  किन्तु  Sh  का  प्रतिवर्ष  नवीकरण  किया  जाना  होता  है  ।  उस  कम्पनी

 को  यह  छुट  थी  क  वह  इस  ठेके का का  नवीकरण  करे  अथवा  नहीं  ।  जब  ag  समझौता  कियां  गया

 उस  समय  अशोधित  तेल  की  उपलब्धता  के  बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं  थी  अब  गत  दिसम्बर  में  उस  कम्पनी

 ने  कहा  कि  वह  ठेके  का  नवीकरण  करने  की  स्थिति  में  नहीं  यह  एक  प्रकार  से  समझौते  का  उल्लंघन

 नहीं  एक  तरह  से  हम  सभी  संभव  स्तरों  पर  इस  कम्पनी  के  साथ  इस  मामले  पर  बातचीत  करते  रहे

 किन्तु इस  बीच  हम  तेल  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हो  गये  फि  में  पहले  भी  कह  चुका  जहां
 तक  हमारे  देश  के  लिये  तेल  की  सप्लाई  प्राप्त  करने  हेतु  सब  से  बड़ी  गारंटी  का  संबंध  है  वह  अरब  देशों

 और  अब  ईरान  के  साथ  हमारी  मंत्री  ही  है  ।  जहां  तक  नौवहन  का  सम्बन्ध  है  एक  बडी  अमरी  की
 कम्पनी  है  ।  वह  अपने  वचन  से  मुकर  गयी  |  उसने  इस  मामले  पर  हमसे  बातचीत  करना  पसंद  नहीं
 किया  और  सके  की  शर्तों  के  अनुसार  हमें  मध्यस्थता  की  मांग  करनी  पड़ी  ।  मध्यस्थता  अमरीका  में  होती

 किन्तु  एक  बात  में  सभा  को  बताना  चाहता  हुं  कि  भाड़ें  की  दरें  बढ़  गयी है  |  मार्चे  तक  यह  भाड़ा

 60  सेंट  प्रति  टन  था  ।  अब  यह  बढ़कर  88. 5  सेंट  हो  गया है  मई  1973 में  स्पाट  टैंकर  के  लिये  मूल्य
 बढ़कर  400  सेंट  प्रति  टन  हो  गया हैं

 ।  अब  हम  ने  एन०  ए०  एस०  शिपिंग  के  साथ  70  सेंट  प्रतिबेरल

 अर्थात  235  सेंट  की  दर  से  ठेका  है  ।  मूल्य  काफी  बढ़  गया  है  ।  किन्तु  इस  स्थिति  हम  नया

 सौदा  करने  के  लिये  बातचीत  करने  को  तयार  उस  कम्पनी  ने  हम  से  बातचीत  करना  भी  पसंद
 ०५ ्
 टीजे नहीं  किया  ।  अतः  हमने  सिंगापुर  की  एक  अन्य  कम्पनी  से  समझौता  किया  है  जो  हमारे  लिये

 का  काम  करनी  ।  जहां  तक  इस  मामले  का  संबंध  यह  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  राजा  कुल कर्णों  :  हमें  यह  मालूम  नहीं  है  कि  मंत्री  महोदय  फिलिप  पेट्रोलियम  कम्पनी  की  जो
 कोचीन  शोधनशाला  को  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  के  लिये  जिम्मेदार  हैਂ  भूमिका  के  बारे  में  सभा  को
 सुचना  क्यों  नहीं  दे  रहे  है  क्योंकि  तर कार ने  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  के  लिये  उस  कम्पनी  के  साथ  समझौता
 किया  हुआ  है  ।  या  तो  उस  कम्पनी  ने  एक  अवधि  के  दौरान  अपना  अशोधित  तेल  अमरीका  को  भेज  दिया
 है  अथवा  किसी  अन्य  को  सप्लाई  कर  दी  है  और  वह  कम्पनी  कोचीन  को  पुरी  मात्रा  में  इसकी  सप्लाई  कर  ने
 में समयं  नहीं है  अथवा  इस  कम्पनी

 के
 साथ  faq  गये  समझौते में  कोई  दोष  रह  गया  है  जिसका

 उपयोग  इस  कम्पनी  द्  Ie  कठिनाइयां  पैदा  करने  के  लिये  किंया  जा  रहा  है  !

 भी  देवकान्त  बरूआ  :  मुझे  वास्तव  में  ही  यह  बात  मालूम  नहीं  है  ।  मैं  यह  कहने  की  स्थिति  में
 में  नहीं  हं  कि  यह  समझौता  ठीक  था  अथवा  नहीं  ।  यह  बहुत  समय  पहले  कियां  गया  थी  ।  इस  समझौते
 पर  हस्ताक्षर  1966  में  हुये  थे  |  यह  मेरे  मंत्री  बनने  से  पूर्व  की  बात  है  ।  किन्तु  यह  समझौता
 इस  कम्पनी  के  साथ  किया  गया  था  और  फि  लिप्त  पेट्रोलियम  कम्पनी  एक  साझेदार  कम्पनी  है  और  उसके
 इस  कम्पनी में  26  .  43  प्रतिशत  शेयर  इ स  मेंसे  प्रतिशत  शेयर  भारत  संरकार  के  हैं  और  7  प्रतिशत
 केरल  सरकार के  हूं  ।  अशोधित  तेल की  सप्लाई  हेतु  यह  समझौता  फिलिप्स  के  साथ  नहीं  हुआ  अपील ०  Qho  पी०  के  साथ  किया  गया  था  ।  आप  इस  की  इसलिये  जिम्मेदार  नहीं  ठहरा  सकतें  ।  फिलिप्स  भी
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 तेल  उत्पादक  कम्पनी  किन्तु  समझौता  यह  हुआ  था  कि  वह  तेल  की  सप्लाई  नहीं  प्रत्युत  tho

 Qho  do ०  के  माध्यम  से  तेल  प्राप्त  करेगी  ।  यह  समझौता  1966  में  हुआ था  और  गत  वह  तक  यह  सुचारु
 रूप  से  लाग  था  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  इस  समझौते  के  अंतगर्त  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  करने  की  जिम्मेदारी  फिलिप्स

 पेट्रोलियम  कम्पनी  की  है  |

 श्री  देव कान्त  बरुआ :  मेंने  तो  था  आज
 श्रेष्ठ

 अफ़िसरों  के  अन्तर्गत  सभी  समझौते  को  रह  किया

 जा  सकता  हैं  ।  यदि  मुख्य  कम्पनी  या  एजेन्ट  कम्पनी  श्रेष्ठ  अधिकारी  के  अंतगर्त  ऐसा  करने  का  दावा

 तो  इस
 बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कियां

 जा  सकता है  ।  उस  के  लिये  देव  एक  खण्ड  का
 उपबन्ध

 किया

 जाताहै  ।  एसे  मामले  में  कोई  भी  श्रेष्ठ  अधिकारों  के  अन्तरगत  कर  सकता  क्योंकि  ऐसा  उन

 परिस्थितियों  के  कारण  किया  गया  जिनपर  कोई  नियंत्रण  नहीं  था  ।

 सा  कि  मैंने  कहा  मुझे  समझोते की  सभो  बातों की  जानकारी  नहों  यदि  फिलिप्स  पेट्रोलियम

 द्वारा  तल  लाने  की  भी  बात  तों  भी  वह  केवल  किन्हीं  एजेंसियां  के  माध्यम  से  ही  ल  !  raat  है  और

 उस  एजेंसी  ने  ag  दाव
 किया  कि  वह  वारिक  ठेके  का  नवीकरणਂ  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  और  ठेके

 का  नवीकरण  T  करने  का  उनका  अधिकार  हैं  |  हमें  अब  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  के  लिये

 प्रबंध  करना है  |  कड़ी  भाषा  के  प्रयोग  करने  का  अभ्यस्त  नहीं  किन्तु  मुझे  आश  है  कि  हम  इस

 का  प्रबन्ध  करने  में  समझे  हों  जसा  कि  में  ने  कहा  इसकी  सब  से  बड़ी  गारंटी  अरब  देशों

 तथा  अब  ईरान  के  साथ  हमारी  मंत्री  है  |

 श्री  व्यालार  रवि  :  फिलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी  कोचीन  तेल  की  सहयोगी  कम्पनी है  |

 में  यह  जानना  चाहता हूँ  कि
 क्या  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  करने  की  फिलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी  की

 दारी  आंशिक  हैं  अथवा  क्या  भारत  सरकार  तेल  शोधनशाला  को  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  करने  की

 पुरी  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  ले  रही  है
 ?

 जहां तक  नौवहन  कम्पनी  का  संबंध  एक  अमरीकी  कम्पनी है  मैं  यहा  जानना  चाहता

 दूँ  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  वह  मामला  फिलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी  के  साथ  उठाया  है  कि  ae  टोली
 है  साथ  बातचीत  करे  अथवा  उससे  निपट  ?  अब  नियमित  रूप  से  तेल की  सप्लाई  के  लिये  नया  प्रबंध क्या

 जा  रहा  है  ?

 श्री  देवधान्य  बरुआ  मुझे  इस  समझौते  की  पुरी  बातें  मालूम  नहीं  तेल  शोधन  शाला  के

 बन्धक  e  e

 श्री  व्यालार  रवि  :  अभी  तक  प्रबन्ध  निदेशक  फिलिप्स  कम्पनी  का  ही  व्यक्ति है  ।  मझ यह  मालम

 क्योकि  मैं  वहां  के  संघ  का  अध्यक्ष  हूँ  ।

 समझौते  के  प्रबंध  शिलिप्से पै  ट्री  लियम
 श्री  देव कान्त  बरुआ  मुझे  यह  बात  मालूम  है

 ।

 कम्पनी  का
 होता  है

 और  इसलिये  निश्चित
 रूप

 a
 भ्रबस्धक

 अशोधित  तेल  की  सप्लाई का  काम  करते
 ह

 और  इसके  ह कपि टंकजਂ जਂ
 '

 भी  उन्हें  मिलता  है  ।  जैसा  कि  मैं  माननीय  सदस्य  की  अनुपस्थिति  में  बता
 &

 फ्रांस  की  जो  राज्य  के  सचिव ली  कम्पनी  कहा  था  कि  वे  ठे  के  नवीकरण  नहीं  करेंगे

 परन्तु  जहाँ  तक  शिपिंग
 कम्पनी

 का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  बिता  नोटिस  दिये  ही  ठेके  को  रह  कर

 दिया  जौ  ९  ६  सलीम  हम न्यायालय  में  गये  ।

 ७
 श्री  व्यालार  रवि  :  फिलिप्स  वालों  ने  क्या  किया  ?  दोनों  अन्  क असली की  कम्पनियां

 ह्
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 श्री  देव कान्त  बुझा  :  जैसे  कि  eq  सभी  भारतीय  है  ।  जितना  भारतीयों  के  बारे  में

 सामान्यीकरण  कठिन  है  उतना  ही  अमरीका  वालों  के  बारे  में  भी  ।

 मैंने  बताया  मामल  न्यायालय  में  जा  wr  है  और  हम  इस  मामले  पर  फिलिप्स

 कम्पनी  के  साथ  बात  चीत  कर  रहे  हैं  ।  आज  यह  एक  बहुत  विशेष  परिस्थिति  मूलतः

 भारतीय  तेल  कम्पनिओं  ने  दूसरी  तेल  कम्पनियों  से  बात  चीत  की  थी  ।  परन्तु  परिस्थिति

 विशेष  में  सरकार  को  कठिनाई ग्रस्त  कम्पनियों  के  मामले  में  हस्तक्षेप  और  सहयता  करनी

 पड़ी
 क्योंकि  चीजें  कम्पनियों  के  नियंत्रण  से  परे  थीं  ।

 सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  से  प्रस्ताव

 *  616.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  क्या  सिचाई  और  faqqa AON  मंत्री  यह  बताने  की AO’

 gar  करेंगे  कि

 क्यां  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस  राज्य  के  सुन्दरबन  क्षेत्र  में  सिचाई  परियोजनाओं

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  ;

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 परियोजनाओं  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 और  (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  मुझे  खेद है  कि  मंत्री  महोदय  ने  जानबूझ  कर  मेरे  प्रश्न  के

 उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  सिचाई  का  अथ  पानी  की  सप्लाई  ही  नहीं  है  ।  सुन्दरबन  में  गम्भीर

 समस्या  हैं  और  विशेष  कठिनाई  हैं  ।  2200  मील  के  लगभग  तट बन्ध  है Ss  .

 अध्यक्ष  महोदय  आप  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  समय  बोल  सकते  हैं  ।  अब

 हमारा  सम्बन्ध  विशिष्ट  प्रश्न  से  हैं  ।

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  में  आप  से  संरक्षण  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  संरक्षण  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  उन्होंने  नकारात्मक
 उत्तर  दिया

 है  ॥

 श्री  शाक्ति  कुमार  सरकार  सुन्दरबन  की  विशेष  भौगोलिक  कठिनाई  है  ।  यहाँ  2200
 मील  का  तथ्बन्ध  है  ।  सेव  बाढ़  act  रहती  है  ।  यहं  सिचाई  विभाग  का  कार्य  है  ॥

 वहां  सुन्दरबन  हद लदा  नामक  परियोजना  चल  रही  है  ।  क्या  उन्हें  पता  है  कि  इस  सदन  में
 कई  बार  ma  ge  गये  हैं  और  यह  गया  हैं  कि  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 डेल्टा  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ...

 अध्यक्ष  महोदय  आप  क्या  कह  रहे  हूँ  ?  मेरी  समझ  में  नहीं  आता

 हैं  कि  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कोई  परियोजना  भेजो
 ।  अपने  पुछा

 है  और  मंत्री  महोदय  ने  कहा

 है  कि  नही ं?

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  एक  प्रश्न  है  ।

 श्री  अध्यक्ष  महोदय  :  fea  लिये  ?
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 ह
 चे  सन् दर बन  डेल्टा  परियोजना  के  लिय  पश्चिम  सरकार  ने att  शक्ति  कुमार  सरकार

 धन  राशि  मांगी  है  ।

 व्यक्त  महोदय  में  अप  से  तक  करना  नहीं  चाहता  |

 सिचाई  और  विधेयक  मंत्री  कृष्ण  चन्  पन्त  )  :  कोई  सिंचाई  परियोजना  नहीं  है  |

 एक  दूसरी  परियोजना  है  ।  यह  संरक्षण  परियोजना  जल  निष्कासन  परियोजना  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को
 एक  पुरानी  परियोजना  थी  ॥  बाद  में

 उन्होंने
 उसका  पूरी  तरह

 पुनरीक्षण  कर  ।  अब  वे  निर्णय  करेंगे  कि  क्या  दृष्टिकोण  अपनायें  ।  डच  अनुभव  पर

 अधारित  पहला  दृष्टिकोण  waar  वर्तमान  बांधों  को  मजबूत  करने  और  उनमें  बहुत  से  जल

 प्रवाह  सारे  बनाने  दूसरा  दृष्टिकोण  अपनाया  जाये  ।  यह  वर्तमान  स्थिति
 2

 ।

 मूल  दृष्टिकोण  पर  निर्णय  किया  है  ।
 कोई  एक  बात  बताना  हमारे  लिय  कठिन हैं  ।

 इस  पर  निर्णय  राज्य  सरकार  का  कार्य  हैं  |

 थ्री  शाक्ति  कुमार  सरकार  :  सुन्दरबन  क्षेत्र  की  कठिनाइयों  को  देखते  ga  क्या  सरकार  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  प्राप्त  होनें  वाले  पानी  की  सप्लाई  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करेगी  ?

 अध्यक्ष
 महोदय :

 मैं  आप  सब  से  अनुरोध  करता
 हूं

 कि  आप  अनुपूरक  प्रश्नों  संबंधी
 नियमों  को  पढ़े  ।.  आप  कल्पना त्सक  प्रश्न  नहीं  पुछ  सकते  ।  प्रत्येक  प्रश्न  का  आधा  भाग

 इसी  प्रकार  का  है  ।

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी :  मंत्री  महोदय  ने  जो
 कुछ  बताया  है  उसको  देखते  ये  क्या

 सुन्दरबन  के  सम्बन्ध  जिसके  बारे  में  सदन  में  इस  क्षेत्र  में  सुधार  परियोजनाओं  के  बारे
 में  बहुत  कुछ  सुना  जाता  सरकार  दृष्टिकोण  की  भिन्नता  डच  दृष्टिकोण  अथवा  चाहे  जो  भी

 अन्य  दृष्टिकोण  के  अतिरिक्त  एक  ठोस  वक्तव्य  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  और्‌
 क्या

 मंत्री  महोदय  सिंचाई  परियोजना  और  जल  निष्कासन  परियोजना  में  भद  करके  इस  क्षेत्र  के

 जो  वर्षा  से  उपेक्षित  रहा  दायित्व  को  नहीं  त्याग  रहें  हैं  ?

 कुण  चन्द्र  पन्त  :  श्री  शक्ति कुमार  सरकार  ने  सुन्दरबन  डेल्टा  परियोजना  के  विषय
 में  एक  विशिष्ट  प्रश्न

 पुछा  हैं
 ।  इस  परियोजना  का

 अपना  इतिहास  है  ।  यह  परियोजना
 डच

 अनुभव
 पर  अधारित  थी  ।  डच  परामर्शदाता  बुलाये  गये  थे  ।  मैं  इस  प्रशन  को  उत्तर

 देते  हुये  बता  रहा  था  कि  इस  समय  इसकी  क्या  स्थिति  इस  पर  विचार  किस  स्थिति
 में  है  और  क्या  कठिनाइयां  सामने  आ  रही  है  ।

 परन्तु  इसका  यह यह अथ  नहीं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  उस  क्षेत्र  के  संरक्षण के  अन्य  पहलुओं
 तथा  जलनिष्कासन

 योजनाओं  को
 प्रगति  नहीं  दे  रही  है

 ।
 वास्तव  में  अब  उनकी  योजना

 100  जल
 निष्कासन

 मार्ग  बननाने  की  हैं  और  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  इन  प्रवाही  मार्गों

 का  निर्माण  करने  आरम्भ  कर  दिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  a  मुझे  खद  है
 ।  इस

 विषय
 पर  पहले

 ही  बहुत  प्रश्न
 जा  टोना  हैं  । क  ०  ६  ७  ह  ले यद्यपि  मूल  उत्तर  नहीं ਂ

 और  a  नहीं  उठता! ਂ
 1  गय  माननीय  सदस्य

 अब  भी  बहुत  से  प्रश्न
 wes

 a  xR  हैं  ।  मुझे  खेद  हैः  कि  मुझे  अगला  प्रश्न  लेना  पड़ेगा  |
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 क अए

 प्रबन्ध  एजेंसी  प्रणाली  जारी  रखना

 बताने *  618:  श्री  वी.०  क०  ata  चौधरी  :  नया  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  मंत्री  az

 क्रेप  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  यद्यपि  प्रबन्ध  एजन्सी  प्रणाली

 को  1970  में  समाप्त  कर  दिया  गया  था  फिर  भो  सचिवालय  विपणन

 वित्त  आदि  के  सम्बन्ध  भूत  ga  प्रबन्ध  एजेंटों  के  प्रबस्धाधीन  और  नियंत्रणाधीन

 चाय  कम्पनियों  से  उनके  दुबारा  किये  गये  सेवा  करारों  के  माध्यम  a  चाय  उद्योग  में  उक्त

 प्रणाली  अभी  विद्यमान

 क्या  उक्त  करारों  के  लिये  कम्पनी  विधि  प्रशासन  की  स्वीकृति  सांविधिक

 रूप  से  आवश्यक  और  यदि  तो  क्या  उक्त  स्वीकृति  के  लिये  कोई  मागं दर्शक  सिद्धान्त a
 गये  ह

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  आर०  :  सरकार  का

 ध्यान  इस  प्रकार  के  दृष्टान्त ों  की  ओर  आकृष्ट  हुआ  है  कि  चाय  उद्योग  में  संलग्न  कम्पनियों

 ने  अपने  yaya  sata  अभिकर्ता  सचिव  व  कोषाध्यक्षों  के

 सचिवीय  कार्य  आदि  बावत  उनकी  सेवाय  प्राप्त  करने  के  लिये  अनुबंध
 किये  हैं  ।

 श्रीमान  जी  ॥

 संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  कम्पनी  1972  इस  बाबत

 कुछ  बंधन  लगाने  की  चाहना  की  गई  हैं  ।

 श्री  बी०  के०  दास  चौधरी  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  ऐसा  रहस्यपूर्ण  उत्तर  मैंने
 कोई  नहीं  सुना  है  ।  मेरे  प्रश्न के  पहले  भाग  के  उत्तर  में  उन्होंने  ४, ह  कहकर  सहमति
 प्रकट  की  हैं  कि  सरकार  के  पास  निश्चित  जानकारी  &  कि  कुछ  चाय  बड़े  चाय
 औद्योगिक  गृह  किसी  नाम  से  किसी  न  किसी  तरह  प्रबन्ध  अधिकरण  प्रणाली  अपना  रही  है ्
 परन्तु  अंगले  भाग  का  उत्तर  मंत्री  महोदय  ने  नहींਂ  और  | प्रश्न  नहीं  उठताਂ  कहकर
 दिया  है  ।  सरकार  से  किसी  मंजूरी  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  तीसरे  भाग  में  उन्होंने  कहा
 fe  कम्पनी  अधिनियम  1972  के  और  संशोधन  अभी  भी  सदन  के  विचाराधीन  हैं  ।

 क्या  वास्तव  में  उन्हें  पता  है  कि  कुछ  धारा  324A  में  संशोधन  जैसा  कि
 1969  में  संशोधन  किया  कम्पनी  अधिनियम  के  विशिष्ट  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 कर  रही  हैं  और  सरकार  ने  ऐसे  उल्लंघन  करने  वाली  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कम्पनी  afta.
 नियम  के  अन्तर्गत

 दंड  का  प्रावधान  होने  के  क्या  कार्यवाही  की  है ं?

 ati  बेसब्री  बुझा  केवल  चाय  कम्पनियां  ही  ary  कम्पनियां  भी  इस  एक  र
 की  प्रक्रिया  अपन  r

 रही  हैं  ।  उन्होंन  ऐसी  कार्यवाही  की  है  जैसी  कि  वे  प्रबन्ध  अधिकरण
 समझौता  समाप्त  हो  जानें  के  बाद  जब  व  मैनेजिंग  एजेन्ट  के  रूप  में  कर  रही  थीं  ।  उन्होंने
 नये  करार  किये

 जसा  कि
 हैं  जिनके  अंतगर्त  oe  कम्पनियों  पर  बहुत  अधिकार  मिल  गये  परन्तु

 मेंने  बताया  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  किसी  करार  पर  तब  तक  fray
 स्वीकृति

 की  आवश्यकता नहीं  है  जब  य  हु  कम्पनी  के  लिए  कष्टसाध्य

 जाता
 |

 हम  कुछ  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।

 isc
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 जहां  तक  धारा  324  उल्लंघन  का  प्रश्न  जैसाकि  माननीय
 सदस्य

 ने  कहा

 हमने  कुछ  विशिष्ट  मामलों  की  जांच  की  है  और  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  जबकि

 इन  समझौतों  का  प्रारूप
 एक

 विशेष  ढ़ंग  से  तैयार  किया  गया  हैं  और
 उनमें  पुरानी  प्रणाली

 के  अनुसार  वहीं  कहीं  कमियां  तत्काल  ag  कहना  संभव  नहीं  है  कि  वे  प्रबन्ध  अभिकरण है  l

 सभी  मामलों  उनहें  प्रबन्ध  अभिकरण  बताना  संभव  नहीं  है
 ।  हम  कुछ  मामलों  में  qe

 पता  लगाने  के  लिये  निरीक्षण  कर  रहे  है  कि  क्या  निदेशक  मंडल  की  afer  समाप्त  कर  दी

 गई  है  और  वास्तव  में  प्रबन्ध  अधिकरण  अभी  भी  शक्तियों  क  उपयोग  कर  रहे  है  ।

 नियम  में  प्रबन्ध  अभिकरण  की  परिभाषा  कुछ  ऐसी  है  कि  प्रबन्ध  अभिकरण  को  चाहे  जिस

 नाम  की  कम्पनी  हो  उसके  प्रबन्ध  के
 अधिकारों

 का  उपयोग  करने  का  अधिकार  अथवा  पर्याप्त

 अधिकार  होगा
 ।  उन  करारों  से  यह  स्व  प्रदर्शित  किया  जा  सकता  है  कि  उनके  पास  विशेषज्ञ

 कानूनी  उपलब्ध  है  ।  अतः
 हमने

 संशोधन  विधेयक  पुरःस्थापित  किया है
 और  प्रवर  समिति  का

 प्रतिवेदन  सदन  के  समक्ष  उपलब्ध  है  ।  विधेयक  पारित  हो  जाने  पर  सभी  दोषों  का  समाधान  हो  जायेगा

 और  कम्पनियों  से  उनके  करारों  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मार्गदर्शी  के  अन्तर्गतਂ

 स्वीकृति  के  लिय  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  जायगा

 >
 |  बताया  कि  कम्पनियों  के  करारों श्री  बी०  के०  दासचौघरी

 :
 मंत्री

 महोदय  है
 और  शर्तों  का  विभाग  द्वारा  निरीक्षण  एवं  जांच  की  गई  है  और  इस  बोलें  में  निर्णय

 करना  कि  क्या  वास्तव  में  उल्लंघन  हैं  अथवा  कठिन  कार्य  है  ।  में  चाय  उद्योग  के  बारे

 में  इस  विशेष  प्रश्न
 के  सम्बंध

 में  यह  जानना  चाहता  हुं
 कि  इस  प्रकार  के  करार  किन  किन

 कम्पनियों  में  किये  गये  हैं  और  किस  किस  के  बारे  में  जांच  की  गई  है  और  क्या  सरकार

 इन  सभी  कागज़ात  को  सभा  पटल  पर  रखेगी  जिससे  हम  भी  इनका  निरीक्षण  कर  सकें  ?

 अन्तिम  निर्णय  लेने  में  क्या  कठिनाइयां  है
 ?

 थी  वेदान्त  बरुआ :  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  1970 में  समाप्त  we  दी  गई  थी  ।

 इसके  पश्चात्‌  पता  चला  कि  बहुतसी  कम्पनियों ने  go  करार  किये  हैं  जो  प्रबन्ध  अभिकरण

 के  प्रकार  के  हैं  ।  अतः  हमें  उनकी  जांच  करनी  थी
 और

 क्योंकि  इन  करारों
 के

 सरकार
 की  अनुमति  आवश्यक  नहीं  अतः

 जांच
 के  हमने  विधि  कार्य  विभाग  को

 वास्तविक  स्थिति  जानने  के  लिये  यह  मामला  भेजा  और  तब  हमने  कुछ  कम्पनियों  का  निरीक्षण

 किया 1

 श्री  dio  के०  दासचौघरी  :  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हें
 ?

 श्री  बेसब्री  बरुआ  जयश्री  टी  एन्ड  इन्डस्टीज  लिमिटेड  नामक
 कम्पनी

 दन  में
 से

 एक
 कम्पनी  है  जिसकी  जांच  की  जानी  है  कि  क्या  उनके  द्वारा  किय  करारों  .  ar  स्वरूप

 प्रबन्ध
 अभिकरण  का  है  और  हमें  कुछ  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  ।

 दूसरे  प्रकार  के  करार
 भी

 हमारे  सामने  हैँ  परन्तु  वे  करार  प्रबन्ध  अभिकरण  के  स्वरूप  के  नहीं  हैं
 ।

 प्रो'०  मघ  दंडवते  :  ay  1970  मेंਂ  प्रबन्ध  '  अधिकरण  प्रणाली  समाप्त  करने  के  बाद से

 बहुत  से  मैनेजिंग  कोषाध्यक्ष  सेवा  करार
 करने

 की  आड  अप्रत्यक्ष
 रूप  से

 am  frat  पर  प्रभुत्व  प्राप्त  करने  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  क्या  stat  कि  मन्त्री

 महोदय  ने  कहा  इस
 बारे  में  एक  विशिष्ट  व्यवस्था  लागू  करेगी  परन्तु  मैं  एक  विचार  व्यक्त

 करना  चाहता  हुं  कि  ये  सेवा  करार  कम्पनी  विधि  बोर्ड  द्वारा  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 मंजूर
 किये  जाने

 चाहिये
 और  यह  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये
 fe  पारित

 होने  के  समय  5  वर्ष  पुर्व  जबकि  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  समाप्तਂ  की  गई  थी  भूतलक्षी
 प्रभाव  होगा ।
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 श्री  बेसब्री  बंस झा  :  संयुक्त  प्रवर  समिति  का  सदस्य  होने  के  नाते  माननीय  सदस्य  को

 पता  है  कि  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  और  क्या  सुझाव  दिये  गये  हैं  तथा  सिफारिशें  की  गई

 हैं  ।  मेरे  विचार  से  वे  बहुत  व्यापक हैं  ।  भूतपूर्व  मैनेजिंग  एजेन्टों  के  शाथ  5  वर्ष  पूर्व  जो

 ठुके  किये  ये  उन  सभी  पर  लागू  होगी  और  संशोधन  विधेयक  पारित  होने  के  5  वर्ष

 बाद  तक  लागू  रहेगी  ।  इन  सभी  पर  सरकार  की  स्वीकृति  अनि वा यें  होगी  और  सरकार  को

 यह  परामर्श  देने  का  अधिकार  होगा  कि  ठेका  किस  प्रकार  किया  ara  ताकि  age  प्रबन्घाधघी न
 कम्पनी  के  कष्टसाध्य  न  बने  ।  अन्य  उपबन्ध  भी  हैं  ।  उदाहरण  के  उन  कम्पनियों

 के  मामले  में  जिनकी  साझपूंजी  एक  करोड़  से  अधिक  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  कोई

 कम्पनी  और  निदेशकों  के  बीच  कोई  करार  नहीं  हो  सकता  ।  एक  gad  धारा  भी  जिसके

 अनुसार  विक्रय  और  क्रय  करने  वाली  एजेन्सियों  के  लिए  भी  कुछ  मामलों  में  सरकार  की

 अनुमति  आवश्यक  होगी  |  इन  सब  बातों  को  देखते  और  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 च्  कि  विधेयक  सदन  के  विचाराधीन  में  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  1970

 से  अब  तक  जो  कुछ  अब  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जायेगा  कि  प्रबन्ध  अभिकरणों  के

 सम्बन्ध  में  वह  स्थिति  जारी  न  रहे

 श्री  वि दब नारायण  शास्त्री  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  1970  में  प्रबन्ध  अभिकरण

 प्रणाली  समाप्त  कर  देने  के  कुछ  प्रबन्ध  अभिकरणों  ने  प्रबन्ध  शब्द  हटाकर  कवल

 एजेन्ट  रहने  दियाਂ  और  एजेन्ट  कहकर  ही  कुछ  चाय  कम्पनियों  का  प्रबन्ध  चला  रही  हैं  ।

 वे  ऋण  लेते  हैं  और  चाय  कम्पनियों  कवि त्तीय पोषण  करते  हैं  ।  समस्त  चाय  उत्पादन

 र
 > को  समेट  कर  खुले  बाजार  में  बेचते  ।'  कया  ag  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  के  क्षेत्राधिकार

 में  आता है  ?

 श्री  वेदब्रत  बरुआ  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  ।  हम  इन  सब  बातों  की  जांच

 कर  रहे  हैं  ।  एक  बार  संशोधन  विधेयक  पारित  हो  जाये  तब  इन  सब  बातों  की  ओर  ध्यान
 दिया  जायेगा  ।  हमें  इन  सब  बातों  का  पता  है  ।  जहां  कही  भी  ऐसी  बातें  हमारे  ध्यान  में

 आयी  हमने  कम्पनियों  से  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करने  को  कहा  है  ।  हमने  यह  पता

 लगाने  के  लिये  कि  वास्तव  में  ट  प्रबन्ध  अभिकरण  कम्पनी  को  कितनी  शक्ति  हस्तांतरित
 गई  है  कुछ  उपयुक्त  मामलों  का  निरीक्षण  किया  है  ।

 स्टेशन  के  पातल  कार्यालय  से  बिना  इस्तेमाल  हुई  रेलवे
 रसी  वॉक  गुम  होना

 “620.  थी  महादीपक  fag  शाक्य :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  दिल्‍ली  स्टेशन  के  स्टाक  पार्सल  काय  लिय  से  कुछ  बिना  इस्तेमाल
 हुई  रेलवे  रसीदों  के  गुम  होने  की  रिपोर्ट  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सम्बन्धित  कमेंचारियों  दवारा च  रसीदें  मुद्रणालय  से  ठीक  रुप
 में  प्राप्त  की  गई  उनकी  ठीक  जांच  की  गई  थी  व  गिनी  we  थीं  और  स्टाक  रजिस्टर
 में  दर्ज  की  गई  और

 क्या  उक्त  रसीदों  को  जाली  रुप  से
 इस्तेमाल  कर  के  रेलवे  को  धोखा  देने  के

 उद्देश्य से  स्टाक  कार्यालय  में  रखी  खाली  किताबों  से  निकाला  गया  था  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 मुहम्मद  काफी  कुरेशी  )  और  जी  हां  ॥

 इम  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 19  1896  )  अल्प-सूचना  प्रश्न

 Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  The  hon.  Minister  has  conceded.  that.  the
 information  regarding  missing  of  blank  Railway  receipts  from  parcel  office,  Delhi
 station  is  correct.  It  means  corruption  is  rampant  in  the  |  Railways.  I  want  to
 know  whether  the  hon.  Minister  had  got  the  information  regarding:  this,  before  the
 receipt  of  my  notice;  if  so,  when  the  information  was  received  and  when  the  investi-

 gation  was  started?

 Shri  Mohd,  Shafi  Qureshi:  We  got  information  on  8th  February  1974  and  18-

 vestigations  were  started  on  the  same  day.

 Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Has.  the  hon.  Minister.made  any  arrange-
 Ments  to  seal  the  concerned  papers.  before  making  enquiry  so  that  the  culprits  who
 have  been  cheating,  may  not  be  able  to  repeat  the  same  trick?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  Not  only  the  concerned  papers  have  been  sealed  but
 information  regarding  missing  of  papers  has

 been  published  in  the  gazette.

 es  कत  नएनए  SR

 अल्प-सूचना  प्रदान

 SHORT
 NOTICE  QUESTION

 कलकत्ता  टेलीफोन  विभाग  का  कार्यकरण

 +

 अ०्स०्प्र०  संख्या  7.  श्री  समर  गुह  :

 श्री  Tao  एन०  मफर्जो च्ध्  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  25  are  का  कलकत्ता  टेलीफोन  विभाग  की  शिकायतों  की  मौके
 यर  जांच  करने  के  लिए  कलकत्ता  गए  थे  ;  और

 यदि  कलकत्ता  टेलीफोन  विभाग  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्री  कण  ब्रहमानन्द  :  जी  हां  ।  मैं  24  व  25  1974  को

 कलकत्ता  गया  था  और  वहां  कलकत्ता  टली फोन्स  के  अधिकारियों  के  साथ  टे
 लिफोन

 प्रणाली

 के  कार्यकरण  के  संबंध  में  विस्तार  से  विचार  विनिमय  हुआ  था

 इस  बारे  में  सरकार  ने  जो  कदम  उठाए  हें  या  जो  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है
 उनका  उल्लेख  विवरण-पत्न  में  किया  गया  हैं  ।  यह  विवरण-पत्न  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 कलकत्ता  टेलीफोन  के  सामने  जो  समस्याएं  उन्हें  सुलझाने  के  लिए  ने  जो

 कदम  उठाय  हैं  या  जो  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  उनका  विवरण

 क उठाए  गए  कदम

 (1)  कलकत्ता  टेलीफोन  के  सामने  जो  प्रमुख  समस्याएं  आई  उनमें  से  एक  प्रमुख
 समस्या र यह  थी  कि  एक्सचेंज  उपस्कर  और  टेलीफोन  यंत्रों  का  रख-रखाव  और  उनकी  मरम्मत
 के  लिए  आवश्यक  फालन  पुर्जों  की  पाई  जाती  रही  है  ।  इन  फालतू  पुर्जों  का  उतरोत्तर
 उत्पादन  किया  गया  और  उन्हें  कलकत्ता  टेलीफोन  को  सप्लाई  कर  दिया  गया  मंत्री
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 Short  Notice  Question  Chaitra  19,  1896  (Saka)

 ने  पहले  यह  आ देशਂ  fear  ar  fe  जो  कुछ  बकाया  मद  उपलब्ध  नहीं  रही  उनका

 बंगलूर  के  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विशेषरूप  से  उत्पादन

 कीया  जाए  और  उन्हें  कलकत्ता  टेलीफोन  को  सप्लाई  किया  जाए  ।  थे  पुर्जे  सप्लाई  कर  दिए

 गए &

 (ii)  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  गई  कि  कलकत्ता  टेलीफोन  की  लगातार  sera  होनें

 वाली  भावी  आवश्यकताओं  की  gta  के  लिए  पुर्जों  की  सप्लाई  निरन्तर  होती  रहे  ।

 (ili)  इस  कलकत्ता  टली फोन्स  के  ज्यादातर  एक्सचेंजों  में  ट्रेफिक  का  भार

 अधिक  हैं  ।  बहुत  ae  हुए  इस  ट्रैफिक  को  चलाने  के  लिए  अतिरिक्त  ट्रैफिक  रिलीफ  उपस्कर

 स्थापित  करने  की  तेजी  से  कारवाई  की  जा  रही  है  ।  पांच  एक्सचेंजों  में  ट्रैफिक  रिलीफ

 उपस्करों  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  आशा  है  कि  अगले  12  से  15  महीनों  के  अंतगर्त

 सभी  मुख्य  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  उत्तरोत्तर  ट्रेफिक  रिलीफ  उपस्करों  की  स्थापना  कर  दी

 जाएगी  ॥

 (iv)  कलकत्ता  में  जो  2000  लाइनों  ar  ट्रंक  ऑटोमेटिक  एक्सचेंज  स्थापित  किया

 जा  रहा  वह  शीघ्र  ही  चालू  कर  दिया  जाएगा  |  आसनसोल  के  साथ  अगस्त

 1974  तक  और  खड़गपुर  के  साथ  1974  तक  उपभोक्ता  ट्रक  डॉयनिंग  सेवा

 चालू  कर  दी  जाएगी  ।  भुवनेश्वर  और  कटक  के  साथ  1975  TH

 और  जमशेदपुर  के  साथ  वर्ष  1976  के  अंत  तक  एस०टी०डी०  सेवा  चालू  कर  दी  जाएगी  |

 आशा  हैं  कि  पांचवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  के  साथ  एस०टी०डी०  सेवा  चालू
 कर  दी  जाएगी  |

 (v)  कलकत्ता  और  मद्रास  के  बीच  का  एक्सियन  ट्रंक केबिल  और  कलकत्ता  और  नागपुर
 के  बीच  माइक्रोवेव  लिक  की  स्थापना  जा  रही  है  ।  आशा  है  कि  ये  लिक  अगले  वर्ष

 के  दौरान  चालू  हो  जाएंगे  और  इनसे  कलकत्ता  को  मद्रास  और  बम्बई  साथ  संचार  संबंध

 जोड़ने  के  लिए  एक  स्थायी  ट्रंक  साधन  उपलब्ध  हो  जाएगा  ।  दिल्‍लीਂ  के  ट्रंक  मार्ग  पर  माइक्रोवेव
 लिक  की  स्थापना  कर  के  इस  मार्ग  को  ड्प्लीकेंट  बनाया  जा  रहा  है  ।

 (vi)  कलकत्ता  टेलीफोन  के  प्रबंध कारक  सेट-अप  का  तुरंत  पुनर्गठन  कर  के  उसे  मजबूत

 बनाया
 जा

 रहा  है
 ।

 इसके  लिए  कई  पदों  की  मंजूरी  दे  गई  है  ।

 उठाए  जाने  वाल  कदम  :

 (1)  कलकत्ता  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  जो  उपस्कर  पड़े  उन्हें  आगामी
 4  से  6  सप्ताहों  के  दौरान  ठीक  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 (it)  कलकत्ता  में  टेलीफोन  सेवा  कीਂ  कुशलता  पर  बुरा  असर  डालने  वाली  प्रमुख
 समस्याओं  में  से  एक  समस्या  इस  समय  यह  हैं  कि  शहर  के  विभिन्‍न  इलाकों  में  लगातार
 बिजली  का  भार  कम  रहता  है  ।  बिजली का  भार  कमਂ  होने  के

 दौरान  वातानुकूलन संयंत्र
 बंद

 कर  दिय  जाते  हैं  और  इसके  परिण/मस्वरूप  धूल  मिश्रित  gar  उपस्करों  के  कमरों  में  प्रवेश

 कर  जाती  है
 ।

 इसके  कारण  टेलीफोन सेवा  में  क्लास
 आ

 जाता  है  और  पुर्जे  तेजी  से  बिगड़ a
 जीत  है  ।  इस

 महत्वपूर्ण  समस्या
 पर

 संचार  मंत्री  ने  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ
 और  उनसे  यह  निवेदन  किया  था  कि  एसी  व्यवस्थाएं  कर  दीਂ  जाएं

 जिनसे  विद्युत  भार  कम  होने  (  पावर  का  टेलीफोन  एक्सचेंजों  पर  यथासंभव  बुरा

 असर
 न

 पड़  और  एक्सचेंजों  aq  निकटतम  पावर  सब-स्टेशनों  के  बीच  सीधे  पोषक  fat
 भी  लगा

 दिए  जायं  ।  राज्य  सरकार  ने  यह  सुचित  किया  है  कि
 कलकत्ता  के  बहुत  से  एक्सचेंजों
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 9  1974  अल्प-सूचना  प्रश्न

 को  विद्युत-भार  की  कमी  के  प्रभाव  से  बचाना  उनके  लिए  संभव  न  होगा  |  उन्होंनें
 यह  भी  सूचित  किया  है  कि  पोषक  केबिलों  का  लगाना  बड़ा  ही  खर्चीला  कार्य  है  और  इसमें
 समय  भी  काफ़ी  लगेगा  ।  विभिन्‍न  एक्सचेंजों  में  जो  इंजन  आल्टरनेटर  लगे  हुए  हैं  व

 चेंज  उपस्करों  को  चलाने  का  भार  तो  उठा  सकते  हैं  लेकिन  वातानुकूल-संयंत्रों  को  चलाने

 का  भार  नहीं  उठा  सकते  ।  कुछ  एक्सचेंजों  में  ज्यादा  क्षमता  वाले  डीज़ल  इंजन  आल्टर नेट रों

 को  लगाने  की  संभावना  की  जांच  की  जा  रही  है  ॥

 ~
 (iii)  विभिन्‍न  एजेन्सियों  की  काम  करने  वाली  पार्थियों  द्वारा  बड़  पैमाने  पर

 सड़कों  की  खुदाई  करने  की  वजह  से  टेलीफोन  के  जमींदाज  केबिलों  को  नुकसान  पहुंचता
 ् हैं  ।  संचार  मंत्री  नें  इस  समस्या  पर  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  और  लोक

 निर्माण  विभाग  के  मंत्री  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  था  ।  ase  कौ  खुदाई  वाली

 विभिन्‍न  एजंसियों  और  कलकत्ता  ढली फोन  जिले  के  बीच  बहुत  निकट  का  समन्वय  स्थापित

 किया  जा  रहा  है  ताकि  टेलिफोन  केबिलों  का  नुकसान  रोका  जा  सके  ।

 (iv)  जमींदाज  केबिलों  चोरी  की  वजह  से  भी  टेलीफोन  सेवा  पर  बहुत  बुरा
 असर  पड़ता  है  ।  संचार  मंत्री  ने  इस  महत्वपूर्ण  समस्या  पर  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  के

 साथ  विचार-विमश॑  किया  और  उनसे  ag  निवेदन  किया  कि  इस  ace  की  चोरियों  को  कम

 करने
 के

 लिए  पुलिस  और  अर्धिक  सकता  और  निगरानी  रखी  जाए

 (४)  केबिल  की  खराबियों  और  खराब  एक्सचेंज  उपस्कर  की  वजह  से  विभिन्न

 चीजों  के  बीच  के  लगभग  8  से  10  प्रतिशत  जंक्शन  संतोषजनक  ढ़ंग  से  काम  नहीं  कर  रहे

 थे  ।  इसके  परिणामस्वरूप  ate  नहीं  मिलती  थीं  ।  एक  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  कर  दिया

 गया  है  और  आशा  है  कि  अगले  4  से  6  हफ्तों  के  दौरान  खराब  जंक्शन  ठीक  कर  दिये

 जाएंगे  |

 (vi)  टेलीफोन ों  की  खराबियों  और  शिकायतों  को  दूर  लाइनों  को  एक  इलाके

 से  दूसरे  इलाके  में  नय  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  आदि  के  लिए  कलकत्ता  में  आजकल

 जो  विभिन्‍न  प्रक्रियायें  अपनाई  जा  रही  उन्हें  तुरंत  आसान  बनाया  जा  zat  ताकि

 सभी  स्तरों  पर  विलंब  को  कम  किया  जा  सके  ।

 टेलीफोन-जाल  का  विस्तार (vii)  वीं  पंचवर्षीय  योज़ना  के  दौरान  कलकत्ता  के

 कर  के  92,000  और  लाइनें  बढ़ा  दी  जाएंगी  जिससे  इसकी  वर्तमान  1.  3  लाख  लाइनों

 की  क्षमता  बढ़  कर  2.2  लाख  लाइने  की  हो  जाएगी  कलकत्ता  की  वर्तमान  प्रतीक्षा  सूची
 में  करीब  60,000  आवेदक  हैं  जिनमें  से  करीब  10,500  अर्जियां  ऑ  ०वाई  odto  योजना

 के  अंतगंत  है  ।

 (vill)  कलकत्ता  टेलीफोन  का  कर्मचारियों  और  सामान  के  मामले  में  विशेष  सहयोग
 दिया  जा  रहा  है  ताकि  कलकत्ता  टली फोन्स  प्रबंधक  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  लगातार

 शल  सेवा  प्रदान  कर  सकें
 ।

 (ix)  कलकत्ता  टेलीफोन  के  कार्यकरण  पर  लगातार  निगरानी  रखी  जा  रही  हैं  ।

 श्री  समर  गृह  :  मुझे  हर्ष  है  कि  मंत्री  महोदय  हमारे  अनुरोध  पर  कलकत्ता  गए  कौर

 उन्होंने  वहां  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत  की  ।  शायद  उन्हें  मालूम  होगा  कि  इस
 समा  में

 इस  संबंध  में  वाद  विवाद  हुआ  था  और  भूतपूर्व  मंत्री  श्री  aero  ने  अनेक  अश्वासन  दिए थे
 परन्तु  दुर्भाग्यवश  स्थिति  पूवे वत्  जैसे  अनियमित  कोई  कनेक्शन  गलत
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 Short  Notice  Question  April  9,  1974

 कानून -  बयकਂ

 लाइनों  को  कनेक्शन  देने  में  स्थानान्तरण  में  विलम्ब  तथा  अन्य

 अनेक  ave  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  मुझे  कलकत्ता  में  टेलीफोन  व्यवस्था  संकटपूर्ण
 व्यवस्था  कहना  चाहिए  i  यहां  यह  कहा  जाता  है  कि  8  से  10  प्रतिशत  लाइनें  काम  नहीं
 करती  ।  परन्तु  यदि  आप  कलकत्ता  सर्वेक्षण  करें  तो  आप  पायेंगे  कि  50  से  60

 प्रतिशत  टेलीफोन  कनेक्शन  कुछ  समय  तक  लगभग  प्रति  दिन  काम  नहीं  करते  हैं  ।

 उन्होंने  इसके  ये  कारण  बताए  हैं  फालतू  पुर्जों  की  अतिरिक्त  उपकरणों  की

 बार  बार  बिजली  का  फूल  आदि ।  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  इस  बीच  फालतू

 पुर्जों  और  की  सप्लाई  कर  गई  है  ।  मैं  जानना  हू  श्री

 बहुगणा  वे  जो  आश्वासन  दिया  उसमें  से  ठीक-ठीक  कितने  उपकरणों  तथा

 फालतू  पुर्जों  ar  सप्लाई  की  गई  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हू  कि  वहां  शीघ्र  स्थापित

 किए  जाने  वाले  अतिरिक्त  ट्रैफिक  उपकरण  किस  प्रकार  के  क्या  सरकार  एक  डिप्टी

 मैनेजर  की  अध्यक्षता  में  एक  विशेष  सेल  स्थापित  करेगी  मेरे  द्वारा  पहले  की  गई  शिकायतों

 की  जांच  करे  ताकि  उनका  निपटारा  शीघ्रता  से  हो  सके ?  शिकायती  पर्चियां  प्रत्येक  उपभोक्ता

 की
 दी  जानी  चाहिए  ताकि

 शिकायतें  अधिकारियों  को  शीघ्रता  से  भेजी  जा  सकें  ॥

 शी  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  :  भाग  के  उत्तर  में  मेने  जो  विस्तृत  ब्यौरा  दिया है
 उसमें  उन  कदमों  का  उल्लेख  है  जो  उठाए  गए  हूं  अथवा  भविष्य  में  उठाये  जाने  वाले है
 जेसा  कि  उसमें  बताया  गया  कुछ  पुर्जे  आवश्यक  हैं  और  वास्तव  में  हमने  उन्हें  भारतीय
 टेलीफोन  बंगलौर  से  भेजा  है  ।  कुछ  उपकरणों  में  त्रुटियों  पाई  गई  जिन्हें  दर
 किया  जा  रहा  है  ।  वास्तव  में  गत  10  अथवा  12  दिनों  में  काफ़ी  काम  कियां  गया है  ।

 हमारा  निर्धारित  समय  है  जिसके  अंदर  इन  सभी  तलियों  को  देखा  जाना  जैसा  कि  माननीय

 सदस्य  ने  सुझाव  दिया  अधीनस्थ  कर्मचारियों  की  मंजूरी  दी  गई  अतिरिक्त  जनरल
 मेनेजर  की  भी  मंजूरी  दीः  गई  है  ।  इसलिए  हम  अपनी  क्षमता  के  विभिनन  कार्य

 वाहियां  कर

 परन्तु  कुछ  ऐसे  भी  काय  a  जो  हमारी  क्षमता  से  बाहर  है  ।  जैसे  बार-बार  बिजली
 का  फेल  हो  तांबे  की  चोरी  और  केबलों के  साथ  छेड़ा  तानी  ।  मैन  मुख्य  मंत्री  का

 इन  बातों  की  ओर  दिलाया  है  ।  उन्होंने  संबंधित  अधिकारियों  और  मंत्रियों  को  भी
 लिखा  है  तथा  उनके  साथ  हमारी  बातचीत  हुई  है  ।  कुछ  मामलों  में  वे  कुछ  बेबस  थे  परन्तु
 फिर  भी  उन्होंने  अपना  सहयोग  देने  का  आश्वासन  दिया  है  ।

 मुझे  आशा  है  कि  आगामी  चार  से  छह  सप्ताहों  में  स्थिति  सुधरेगी  ।  जहां  तक  अधिक
 राशि  के  बिल  बनाने  और  अ  न्य  त्रुटियों  का  संबंध  मैने  बम्बई  और  दिल्‍ली  जेसे  कुछ अन्य  महानगरों  की  तुलना  की  ।  मैने  तुलना  करने  पर  यह  देखा  कि  कलकत्ता  की  स्थिति
 कुछ  अच्छी  .  है  ।

 श्री  गुह  :  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  का  उत्तर  न  हीं  fear  गया  है  ।  बोर्ड  के  सदस्य
 के  नाते  मैंने  एक  शिकायती  अनुभाग  की  स्थापना  क
 कठिनाइयों  के  कारण  जनरल  मैनेजर  उक्त  अ

 1  सुझाव  दिया  था  ।  दुर्भाग्य  वश  कुछ
 शिकारियों  से  इस  कार्य  के  लि  ए  मंजूरी  प्राप्त

 नहीं  कर  सके  और  वे  अपनी  कठिनाई  बता  रहे  हूं  क्या  मंत्री  महोदय  एक  डि  टी  मेनेजर की  देखरेख  में  शिकायती  प्राधिकार  गठित  करने  को  तैयार  है  ?  ताकि  सभी  शिकायतों  पर तत्परता  से  कायेवाही  की  जा  सके  जिसके  लिए  शिकायती  स्लिपें  उपभोक्ताओं  को  ay  जाएंगी  ।
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 अल्प-सूचना  प्रश्न 19  1896
 )

 श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  :  जी  वह  भी  कर  we  हूं  ।  उपभोक्ताओं के  टेलीफोन ों

 आदि  की  जांच  के  लिए  एक  ga  कार्यक्रम  शीघ्र  ही  लागू  किया  जायेगा  ।  आगामी

 तीन  में  प्रत्येक  एक्सचेंज  में  आंधे  टली फोनों  जिनके  सभी  महत्वपूर्ण  नम्बर

 gy
 ae

 जांच  की  जाएगी  तथा  दोनों  को  दूर  जायेगा  ॥

 श्री  समर  गह  :  क्या  यह  सच  कि  ad  1950  में  दो  अन्य  महानगरों  तथा  बम्बई

 और  की  तुलना  में  कलकत्ता  में  सबसे  अधिक  थे  /  क्या  यह  सच  है  कि

 बम्बई  और  दिल्‍ली .  की  तुलना  में  में  अब  कम  संख्या  में  टेलीफोन  कनेक्शन  हू
 ?

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हूँ  ?  यदि  बम्बई  और  दिल्‍ली  से  अन्य  सभी  बड़े  नगरों

 को  डायल  करके  सीधे
 टेलीफोन

 करने  की  व्यवस्था -  है  तो  कलकत्ता  जो  पूर्वी  भारत  का

 व्यापारिक  केन्द्र
 है  यह  सुविधा  क्यों  नहों  प्राप्त  है  ?

 श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  :  कलकत्ता  वर्ष  1969  तक  इस  मामले  में  आगे  था  वह  1969  के

 बाद  बम्बई  आने  बढ़  गया  |

 क |  ry
 | श्री  ज्योतिमंय

 बसु  क्योंकि  हम  सत्तारुढ़  हुए  थे

 थी  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  :  मेरा  ऐसा  मतलब  नहीं  प्रश्न  के  अनुकूल  में  उत्तर
 दे  रहा  हूं

 ।

 वर्ष  1966  में  कलकत्ता में  1,08,000  कनेक्शन थे  बम्बई  71,000.;  दिल्ली

 65,000  वर्ष  1969  में  कलकत्ता में  1,18,000  कनेक्शन थे  ;  |

 श्री  wa  उसके  बाद  ?

 श्री  के०  रेडडी  निन्जीकिन 3 मर  पास  qe  1971  तक  के  आंकड़े  है  a  1971 —
 e

 कलकत्ता  में  1,26,000  कनेक्शन  थे  ग  बम्बई —  1,47,000  ;  fast  —  95,0001  और

 मद्रास  55,000  |

 वास्तव  में  यद्यपि  कलकत्ता  में  प्रतीक्षा  सूची  60,000  व्यक्तियों  की  बम्बई  में  वर्तमान  प्रतीक्षा

 सूची  1,05,000  व्यक्तियों  की  परन्तु  हमारा  विचार  केवल  लगभग  1,  50,000  व्यक्तियों

 श्री  ज्योतिमंथय  बसु  प्रतीक्षा  सूची  से  चली  आ  रही  है  ?

 a
 अध्यक्ष  महोदय  q  प्रश्नकर्ता  और  मंत्री  महोदय  ना  बीच  में  क्यों  बोल  रहे  है

 ?

 श्री  ho  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  जहां  तंक  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  की  सुविधाओं

 का  संबंध  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  कलकत्ता  में  एक  विशेष  डायरेक्ट  टाईप  सिस्टम
 r

 ो  = G क  यवस्था  है  1950  के  मध्य  में  लागू  किया  गया  थी  इसलिए  इसे  डायल  घुमाकर
 सीधे  edie  करने  की  व्यवस्था  के  लोने  के  इसमें  काफ़ी  संशोधन  करना

 आवश्यक  वास्तव  जैसा  कि  मैंने  बताया  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की

 सुविधाओं  को  सुधारा  जा  रहा  है  ।

 जसा  कि  मैंने  कहा  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  लागू  करने  से  qa
 कलकत्ता

 में
 लगाये  गए  टाइप  सिस्टमਂ  में  काफी

 संशोधन  करना  पड़ेगा । इससे |  इससे  कलकत्ता

 में  डायल  घुमाकर  सीधे  ट्लीफोन  करने  की  व्यवस्था  लाग  करने  में  ज् ट्त
 3°  विलम्ब हो  गया है  ।
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 Short  Notice  Question  Chaitra  19,  1896  (Saka)

 कलकत्ता  में  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  लागू  करने के  लिए

 डाइरेक्ट  सिस्टम  को  सुधारा  जा  रहा  है  और  वर्ष  1974  के  अन्त  तक  2000  लाइन  ट्रंक

 आठों  टिक  एक्सचेंज  ara  किए  जा  रहे  है  ।  इसके  तुरन्त  बाद  आसनसोल  से  कलकत्ता  तक

 डायल  घुमाकर  सीध  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  लागू  जाएगी  और  कलकत्ता  से

 आसनसोल  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  1974  के  अंत  तक

 आरम्भ की  जाएगी  |  इसके  बाद  1974  तक  कलकत्ता  और  खड़गपुर  के  बीच

 डायल  घुमाकर  सीधे  ट्लीफोन  करने  की  व्यवस्था  लागू  की  जाएगी  ।  डायल  घुमाकर  सीधे

 टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  से  कलकत्ता  को  भुवनेश्वर  और  कटक  से  मारे  1975  तक

 और  जमशेदपुर  से  1976  के  अंत  जोड़ा  जाएगा  |  दिल्‍ली  तक  यह  सेवा  पांचवीं

 योजनावधि  में  आरम्भ  की  आप  देखेंगे
 कि

 कलकत्ता  के  मामले
 में  कोई

 उपेक्षा  नहीं
 की  गई  है  ।

 थी  एच०  एन०  मुकर्जी  :  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  कलकत्ता  की  टेलीफोन  व्यवस्था  भारत

 में  बहुत  ही  खराब  और  कष्टकर  स्वतंत्रता  के  बाद  गत  24  वर्षों  में  कलकत्ता  के  साथ

 भेदभाव  बरता  गया  है  ।  क्योंकि  वर्ष  1947  से  वर्ष  1971  तक  कलकत्ता ने  दिल्‍ली

 अथवा  मद्रास  की  तुलना  में  सबसे  अधिक  किराया  तथा  काल  दरे  दी  इस  खराब  स्थिति

 को  देखते  हुए  मैं  जान  हूं  कि  कलकत्ता  स्थित  डाक  तथा  तार  जो  देश में

 सबसे  पुरानी  है  और  बेमरम्मती  की  दशा  में  की  देखभाल  क्यों  नहीं  की  जा  रही

 पूर्वी  क्षत्र  में  समुद्र पारीय  संचार  सुविधाओं  हेतु  कलकत्ता  और  निकट  के  सभी  संबंधित  क्षेत्रों

 के  लिए  भू नस् टशन  की  योजना  क्यो  नहीं  बनाई  गई  है  और  क्या  कारण  है  कि  कलकत्ता  को

 दिल्‍ली  के  साथ  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  के  लिए  पांचवीं  योजना

 की  अवधि  के  अंत  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ?  मैं  इन  प्रश्नों  का  स्पष्ट  उत्तर  चाहता हुं  ।
 q
 han

 भेदभाव  किया  जा विशेषकर  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  कलकत्ता  के  साथ  गम्भीर  रूप

 रहा

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  यह  कहना  सच  नहीं  हैं  कि  कलकत्ता के  साथ-.भेदभाव  किया

 जा  रहा  हम  यह बात  सुनिश्चित  कर  रहे  हू  कि  कलकत्ता के  साथ  भेदभाव  a  किया
 जाये  ।  वास्तव  में  1966  तक  कलकत्ता  में  जो  दरें  ली  जाती

 वे  कुछ  अधिक  थीं  परन्तु

 1966  के  बाद  दिल्‍ली  और  मद्रास  के  बीच  इस  मामले  में  कोई  अंतर  नहीं  रहा

 जहाँ  तक  रूप नारायणपुर  में  कारखाने  का  संबंध  है  यह  सच  है  कि  ईसकी  स्थापना  1954
 के  आसपास  हुई  थी  और  आपको  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  गत  दो  वर्षों  से  रूपनारायण

 पुर  अच्छा  किये  कर  रहा  जहां  भून स्टेशन  का  संबंध  है  |  यह  विचाराधीन  ।  म
 आज  कोई  निश्चित  वक्तव्य  नहीं  दे  सकता  हूं  परन्तु  यदि  तीसरे  स्टेशन  की  स्थापना  की  जाएगी

 यह  कलकत्ता  के  आसपास  होगी  ।

 att  ज्योतिर्मय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  हैं  कि  इस  समय  कलकत्ता  में  अधिकांश
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  कार्यभार  अधिक  है  ।  क्या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  था
 जिसके  आधार  पर  यह  निष्कर्ष  निका
 >

 at  गया  और  यदि  तो  जहां  तक  कलकत्ता  का  dag
 इन  एक्सचेंजों  में  कार्यभार  कब  से  अधिक  है  ?  मेँ  जानना  चाहता हूं  कि  एसा कब  पाया

 गया  कि  कलकत्ता  स्थित  टेलीफोन
 वर्षों  से  है  ?

 एक्सचेंजों  में  कार्यभार  अधिक  एसी  स्थिति  कितने

 यह
 पा

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  मुझे  दुःख  है  कि  मैं  सही  तारीख  नहीं  बता  सकता ।  परन
 ~  तु

 या  गया  था  कि  कलकत्ता  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  कार्यभार  अधिक है  और  वे
 '

 अभी
 नए  कनेक्शन  देने  में  असमथ  यह  स्थिति  कुछ  क्षेत्रों  में  निकट  है  ।  इस  ad
 में  aar याद  यन्

 कुछ  क्षेत्रों
 आगामी  ad  कुछ  अन्य  में  स्थिति  को

 सुधारने  का  प  विचार  ।
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 9  1974  सूचना  प्रश्न

 pa

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  aa  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  था  ॥  ह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंच  हैं

 कि  इस  समय  कलकत्ता  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  कार्यभार  अधिक  यह  निर्णय  निश्चय  ही

 सर्वेक्षणਂ  करके  अथवा  वस्तुस्थिति  का  पता  लगाने के  लिए  किए  गए  काय  का  परिणाम

 हम  जानना  चाहते  हूं  कि  इन  एक्सचेंजों में  कार्यभार  कब  से  बढ़ा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उत्तर  दे  fear  है  ।

 थ्री  ज्योतिर्मय  बसु  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  इससे  पता  लगता  है

 कि
 कोई

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  t

 शो  के०  ब्रह्मानन्द  मं  उनको  यही  बता  सकती  हूं  कि  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में
 कार्यभार  बराबर  अधिक  रहा  है  ।

 श्री  alo  के०  दास  चौधरी  :  मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  है  कि  विभाजन  के  समय  से

 1966. तक
 विशेषकर  दिल्‍ली  बम्बई  की  तुलना  में  कलकत्ता

 में
 रली फोन  तथा

 टैक्स  की  द्र  अधिक  थी  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तथ्य  को  ब्यान  में
 रखते  हुए  कि

 1966  तक  बम्बई  तथा  अन्य  स्थानों  की  तुलना  में  कलकत्ता  में  टेलीफोन  कनेक्शन  अधिक

 थे  और  इस  तथ्य  को  भी  देखते  हुए  कि  गत  19  वर्षों  में  कलकत्ता  टेलीफोन ने  कलकत्ता
 तथा  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  कनेक्शनों  के  लिए  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  लिए हैं  ।  तथा
 डाक  तथा  तार  विभाग  ने  एसा  भेदभाव  तथा  बड़ी  मात्रा  में  शोषण  किया  है  और  इस  तथ्य

 को  देखते  हुए  कि  कलकत्ता  और  दिल्‍ली  तथा  अन्य  स्थानों  के  बीच  डायल  घुमाकर  सीधे

 टेलीफोन  करने  की  सुविधा  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  उपलब्ध  की  जाएगी  और  कि

 कलकत्ता  और  दिल्‍ली  के  बीच  6  मिनट  के  लिए  डिमांड  काल  के  64  रुपये  या  अधिक

 पड़ते  जर्बाक  बम्बई  तथा  दिल्‍ली  में  केवल  34  रुपये  पड़ते  क्या  कलकत्ता  टेलीफोन  को

 दिल्‍ली  तथा  aq  स्थानों  को  ट्रंक काल  के  लिए  विशेष  रियायत  दी  क्योंकि  कलकत्ता

 टेलीफोन
 नें  विपत  काल  में  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  वसूल  किए  हैं

 ?

 श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  :  इस  आरोप  का  में  खंडन  करता  हू  ।  जैसे  कि  मैने  बताया

 1966  तक
 दरों

 में  कुछ  भिन्नता  1966  के  दिल्‍ली  और

 मद्रास  के  बीच  दरों  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 जहां  तक  डायल  घुमाकर  सीध  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  मेंने  पहले

 ही  बताया  है  कि  चूंकि  कलकत्ता  में  विशेष  प्रकार  को  डायरेक्ट  सिस्टम  इसलिए  डायल

 घुमाकर  सोध  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  आरम्भ  करने  से  पुर्व  काफी  संशोधन  करना
 बद

 और  मैंने  उस  कार्यक्रम  का  विवरण  प्रस्तुत  कर  दिया  है  जो  हाथ  स  पलिया  गया  है  तथा

 we  भी  बता  दिया  है  जहां  तक  कलकत्ता-आसनसोल  और  कलकत्ता-भुवनेश्वर  का  संबंध

 यह  काय  कब  तक  पुरा  हो  जाएगा  ।-  जसा  कि  आप  जानते  कलकत्ता-नागपुर  के  समान
 कलकत्ता  को  मद्रास  तथा  अन्य  स्थानों  से  सूक्ष्म  तरंग  द्वारा  जोड़ा  जा  रहा  है  ।  कलकत्ता
 को  दिल्‍ली  के  साथ  जोड़ने  में  निश्चय  ही  कुछ  समय  लगेगा  |  ae  पांचवीं  थोजनावधि  मैं

 पूरा  किया  जायेगा  और  मेरा  पश्चिम  बंगाल  से  आने  वाले  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है
 कि  वे  यह  महसुस  न

 करें  कि  उनके  साथ  कोई  भेदभाव  किया  जा  रही  है  ।

 श्री  बी०  Ro  दास चौधरी  :  मेरे  द्वारा  वर्णित  तथ्यों  को  देखते  क्या  कलकत्ता  में
 टेलिफोन  उपभोक्ताओं  को  वर्षों  जब  तक  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की
 व्यवस्था  नहीं  की  जाती  कोई  विशेष  रियायत  दी  जाएगी  ।  कृपया  इस  संबंध  में  कुछ  कीजिए
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 Short  Notice  Question  April  9,  1974

 >  |  है श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  :  मुझे  दुख
 है  कि  एसा  संभव  ae 191.0  |

 श्री  बी०  के०  दास चौधरी  क्या  100  करोड़  से  अधिक  रुपय  की  वसूली  के

 उपरांत  भी  यह  संभव  नहीं  है
 ?

 Shri  Bibhuti  Mishra  Calcutta  is  a  pipe  line  of  the  whole  of  Bihar  and  eas-
 tern  region  The  work  pertaining  to  export  and  import  in  Bihar  has  direct  con-
 nection  with  Calcutta;  people  live  in  Calcutta  in  connection  with  service  but  there
 7s  no  direct  link  between  any  district  headquarters  and  Calcutta  Mr.  Speaker,  Sir,

 seek  your  protection  When  we  take  Jute  to  Calcutta,  it  is  said  that  telegram  has
 come  from  Calcutta  that  the  prices  of  jute  have  fallen  At  that  time  the  farmers
 have  no  facility  to  ask  on  telephone  from  Calcutta  whether  the  prices  of  jute  have
 slumped  or  not.  Taking  into  consideration  all  these  hardships,  is  the  Government
 prepared  to  connect  Calcutta  with  all  headquarters  of  the  eastern  region  or  not?
 If  so,  by  when?

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :  यह  असंगत  प्रश्न  है  ।

 श्री  नवल  किशोर  fag:  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  Fat  उन्हें  इस

 तथ्य  का  पता  है  कि  पटना  और
 दिल्‍ली

 के  बीच  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की

 व्यवस्था
 है  और  पटना  और  मुजफ्फरनगर  के  बीच  तथा  कटिहार  और

 कलकत्ता
 के  बीच

 सूक्ष्म  तरंग  लाइन  है
 |

 यदि  मुजफ्फरपुर  और  कटिहार  के  बीच  सूक्ष्म  तरंग  द्वारा  संबंध  है  तो  पटना  होते  हुए
 दिल्‍ली  और

 कलकत्ता
 के  बीच  टंक  डार्लिंग

 प्रणाली
 आसान  हो

 दाती
 ।  यह

 विचाराधीन  है  ।  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  क्या  उन्हें  इसकी  जानकारी  है  ?

 श्री  के०  ब्रह्मानंदਂ  रेड्डी  में  aw  आपको  नहीं  बता  सकता  हुं  ।

 श्री  पील  मोदी  उनको  स्वीकार  करना  asat  fe  उन्होंने  अपना  काम  नहीं  किया  है  ।

 Slo  waa  सेन  विवरण  के  पृष्ठ  5  पर  मद  संख्या  में
 कहां

 गया  है  कि  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कलकत्ता  टेलीफोन  का  विस्तार  किया  आदि  ।  इस

 समय  कलकत्ता  में  प्रतोक्षा
 सूची

 लगभग  60,000  की  है  और  10,000  आवेदक  ओआईसी
 ०

 योजना  के  अंतगर्त  ए  जान  सकता  g  कि

 इस क्या  मंत्री  महोदय
 =  Se

 तथ्य  को
 जानते  हैं  कि  1956 से  बृहत  कल  करता  क्षेत्र

 में  नए

 टेलीफो नेत पड ़ss

 जशनों  के  लिए  आवेदनपत्र  कल  कत्ता  ठेलीफोनस  के  समक्ष

 विचार  धी  a
 |

 यदि  तो  क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इस  अनिर्णीत
 फिरना  को  निपटाने  का  आश्वासन  कलकत्ता  टली फोनों  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  होगा

 यदि  तो  क्या  इस  समय  Ta  कदम  उठायें  जा  रहे  हैं  जिससे  कम  से  कम

 पुराने  आवेदनपत्रों  को  केन्द्रीय  डाक  तथा  तार  महानिदेशक  की  मद८  से  शीघ्र  ही

 निपटाया  जा  सके  ?

 श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  जो  यह  पहिले  ही  बता  दिया  गया  है  कि  कलकत्ता
 > में  प्रतीक्षा  सूची  में  60,000  आवेदन  पत्र  दर्ज
 ध्

 और  पांचवीं  योजना  के  दौरान  हमारा  विचार
 95,000  लाईनें  देने  का  आप  जानते

 हदी  होंगे  कि  अतिरिक्त  लाइनों  का  मतलब
 डाक  तथा  तार  विभाग  को  और  अधिक  आय  sat  a  इसलिए |  इस  काम  में  तेजी
 लाना  चाहते  है  ।
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 लिखित  उत्तर 19  1896  )

 डा०  wan  सेन  :  क्यों  यह  उत्तर  है
 ?

 क्या  वे  जानते  हूँ  कि  गत
 20

 वर्षों  से
 आवेदनपत्र  विचाराधीन  पड़  हैं  ?  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  वे  इस  अन्याय  को  दूर  करने  के

 ~
 लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रहे  यह  उत्तर  है--व  इसे  पांचवीं  योजना  के  दौरान  कर  रहे  हैं  ।

 के . अध्यक्ष  महोदय  उनका  कहना  है  कि  जो  भी  संभव  वह  किया  जायेगा  ।  उन्होंने

 बताया  है  कि  आगामी  पंचवर्षीय  योजना  में  95,000  लाइनें  दी  जाएंगी  और  प्रतीक्षा  सुची

 केवल  60,000  की  है  ।

 थ्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  :  वास्तव  में  एसा  बम्बई  में  आज  प्रतीक्षा  सुची  1,35,000

 की  है  और  हमारा  विचार  1,05,000  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  का  है  जबकि  कलकत्ता  में

 प्रतीक्षा  सुची  . . .

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्यों  ?

 ह श्री  के०  ब्रह्मानंद  रेड्डी  ह  क्योंकि  व्यवहारिक  रूप  से  ऐसा  सम्भव  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  लेंगे  ।

 geal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Setting  up  of  Fertilizer  Plants  in  collaboration  with  Italy

 *611.  Shri  Mukhtiar  Singh  Malik:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemi-
 cals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  any  proposal  under  consideration  to  set  up  five

 fertilizer  plants  in  collaboration  with  Italy;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  terms  of  collaboration?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Shah

 Nawaz  Khan):  (a)  and  (b)  While  no  such  proposal  is  under  consideration,  the  Italian

 credit  assistance  of  around  $  25  million  is  proposed  to  be  utilised  towards  meeting
 the  foreign  exchange  cost  of  the  one  of  the  projects  to  be  set  up  in  the  public
 sector  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  period.

 Power  cut  in  Delhi  due  to  coal  shortage

 *612.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 Pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  effect  a  cut  in  power  keeping  in  view  the

 shortage  of  coal  in  Delhi  Power  House:

 (b)  the  extent  to  which  power  is  proposed  to  be  cut;  and

 (c)  the  period  for  which  the  power  cut  will  continue?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  K.  C.  Pant):  (a)  to  (c)  There  is
 no  cut  in  power  generation  on  account  of  shortage  of  coal.  Every  effort  is  being
 made  to  ensure  timely  supply  of  adequate  quantity  of  coal  for  Delhi  power  stations
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 Written  Answers  Chaitra  19,  1896  (Saka)

 and  there  is  no  need  to  restrict  power  generation  on  this  account,  ‘The  Delhi  Ad
 ministration,  has  however,  imposed  certain  restrictions  in  the  consumption  of  elec-
 tricity  in  Delhi  with  a  view  to  curbing  ostentatious  or  avoidable  consumption  and

 providing  relief  to  the  neighbouring  power  systems.  These  will  have  to  continue
 till  such  time  as  the  power  supply  position  in  the  region  improves.

 उर्वरक  संयंत्रों  की  अधिष्ठापित  क्षमताओं  का  उपयोग  न  करना

 *619.  श्री  एस०  क़यामत  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उर्वरक  संयंत्रों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  बहुत  कंम  हो  रहा  है  तथा  इन  संयंत्रों

 में  चौथी  योजना  के  लक्ष्य  का  50  प्रतिशत  भी  उत्पादन  नहीं  होता  है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  तथा  क्या  हैं  ,  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्री  (att  देवकांत  बरुआ  )  और
 इस  प्रकार  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 मद्रास  की  महानगरीय  रेल  परियोजना  के  लिये  घन  देने  में  विलम्ब

 *621-  श्रीमती  पावती  कृष्णन  ॥

 शी  एम०  कल्याण  सुन्दरम

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मद्रास  के  लिए  महानगरीय  रेल  परियोजना  के  निर्माण  हेतु  धन  देने

 में  विलम्ब किया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  धनराशि  की  मंजूरी  देने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्री  एल०  एन०  :  जी  नहीं  ।

 और  तमिल  नाडू  राज्य  सरकार  दवारा  दिये  जा  रहे  यातायात  सम्बन्धी  आंकड़ों  के

 आधार  पर  तकनीकी-आ्थिक  व्यावहारिकता  अध्ययन  किये  जा  रहे  हैं  ।  आशा  है  कि  परियोजना

 हारिकता रिपोर्ट को  1975  तक  अंतिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  और  इसके  बाद  मद्रास  के  लिए
 नगर  रेलवे  के  त्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  किया  जायेगा  |

 ama  एककों  के  लिये
 “

 रोलर  बिर्यारिग  व्हील्सਂ  की  कमी

 *622.  श्री  देवेन्द्र  सिह

 श्री  घामकर  3

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  रोलर

 बताया  रग  ब्हीलूस  की  अत्यधिक  कमी  के  कारण  विभिन्‍न  वैगन  एककों  में  उत्पादन लगभग  ठप्प हो  ्  प
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  स्थिति  सामान्य  बनाने  के  लिए  उनका  आयात  तत्काल  करना  पड़गा  ?

 रेल  dat  एल ०  एन०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पहियों  के  सेटों  की  वार्षिक  आवश्यकता  कुल  देशी  उत्पादन  से  कहीं  ज्यादा  होती  है  इसलिए

 प्रतिवर्ष शेष  मात्रा  के  आयात  की  व्यवस्था  करनी  पड़ती है  ।  इस  वर्ष  रोलर  gator  पहिया  सेटों
 की  आवश्यक  मात्ना  के  आयात  की  व्यवस्था

 शीघ्र  होने  की  आशा  है  ।  पहले
 ही

 की  जा  चुकी  है
 और  इन

 आंद्रो  के  अनुसार  सप्लाई

 काकीनाडा  में  उवेरक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  ब्रिटेन  की  ओवरसीज  डेवलपमेंट  cates
 से  सहायता

 *
 623.  श्री  रामगोपाल  रेड्डी  :

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  wy: pT  छना  करेंगे कि

 क्या  काकीनाडा  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  sey  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव है  ;  अ

 क्या  इस  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  ऋण  प्राप्त  करने  हेतु  ब्रिटेन  की  ओवरसीज  डवलपमेंट

 सिएशन  से  बातचीत  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  जी  a

 यह  एक  हैं
 |

 यू०  के०  की  ओवरसीज  डेवलपमेंट  एसोसिएशन  के  विचार  करने  हेतु  प्रस्तावित  प्रायोजनाओं  में

 टेंकरों  के  द्वारा  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  के  बारे  शिकायतें

 624.  श्री  पी०  गंगादेव  :

 श्री  एन०  शिवप्पा  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  की  शिकायतें  मिली  है  कि  दिल्‍ली  में  अनेक  स्थानों  पर  मिट्टी

 के  तेल  के  टैंकर  पुरा  तेल  वितरित  किये  बिना  ही  चले  जाते  हैं  ;  और

 यदि  at  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकान्त  बरुआ  )  :  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 (i)  1974  से  लोगों  को  सीधे  टैंक  लारियों  से  मिट्टी  का  तेल  देने  की  पद्धति  समाप्त
 कर  दी  गई  है  ।

 (1)  एजेंटों  से  फूटकर fi
 वक्रता

 ha
 ओं  को  मिट॒टी  के  तेल  की  सप्लाई  अब  आबंटन  आदेशों  द्वारा

 मित
 की

 गई  है  ।
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 वार्ता  मे  asta  का  fata  करने  वाले  देशों  के  संगठन  की  बठक

 *  625.  श्री  वीर  चन्द्र  सिह  राव

 श्री एस  एन०  मिश्र

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पेट्रोल  का  निर्यात  करने  वाले  देशों  के  12 राष्ट्रीय संगठन  की
 1974

 के
 तीसरे

 सप्ताह  में  बैठक  हुई  ;

 यदि  तो  उसमें  किन  विषयों  पर  विचार  विमश  किया  गया  और

 उसमें  लिए  गए  निर्णयों  का  भारत  की  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  पर  क्या  प्रभाव  होगा

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  दीक्षान्त  बरुआ  हां  ।

 बैठक  में  अगले  तीन  महीनों  के  लिए  अर्थात्‌  1  1974
 तक

 अशोधित  तेल  का  मूल्य
 स्थिर  रखने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।

 1  1974  से  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं
 आया

 है  ।

 कलकत्ता  भूमिगत  रेलवे  पर  खां  की  गई  घनसाली

 *
 626.  श्री ए०  के०  एम०  इतिहास  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कलकत्ता  भूमिगत  रेलवे  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  अब  तक  कितनी  धनराशि

 खर्च  हुई  ;

 )  वर्ष

 द  ह

 क  दौरान कितना काय

 ct

 हो

 जानें

 की

 सर पा तता  हैं

 र  इसके  लिए  कितनीਂ

 corte  मंजूर

 काम  कब  TH  पुरा  हो  जायेगा  ;  और

 वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  खर्चें  की  जायेगी  और  कितना  काम  किया  जायेगा

 रेल  मंत्री  (av  एल०  एन०  से  1974 के  अंत  ''  भूगत

 द्र्त च्  राहत  लाइन  जिस  का निर्माण-कार्य  1973 के  मध्य  में  प्रारम्भ
 हुआ  के  सम्बन्ध  में  कुल  मिलाकर  4.  1  प्रतिशत प्रगति  हुई  है  ।  अब  तक  5.  21  करोड़  रुपये  ay

 किय गये  हैं  ।

 1974-75
 के  बजट  में  12.  50  करोड़  रुपये  की  रकम  की  व्यवस्था  की  गयी  है  और  तब  तक  10

 प्रतिशत  कार्य  के  पूरा  कर  लिये

 जाने

 की
 सम्भावना

 है
 यह  काम  1979  के pity a  ew  अ  (|

 लिया
 अंत  तक  पुरा  कर
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 वर्ष-वार  कितनी  रकम  खर्च  की  जायेगी  और  कितना  काम  पुरा  किया  जायेगा  इसके  आंकड़े इस  प्रकार

 ह  ः

 वर्ष  समग्र  प्रगति
 करोड़  रुपयों  1  प्रतिशत

 —$——  —_———
 1975-76  22  UYU

 1976-77  af  00
 30%

 48%
 1977-78  34  00  70%
 1978-79  30  00  85%
 1979-80  00  100%

 खर्च  की  बकाया  रकम  1979-80  के  बाद  चल स्टाक  और  सिगनल  व्यवस्था  पर  खर्च  किये  जाने

 की  आशा है

 लेकिन  इस  कार्यक्रम  में  भविष्य  में  सम्भावित  नयी  परिस्थितियों  के  अनुसार  वर्षानुव्ष॑  परिवर्तन

 हो  सकता है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बलिया  जिले  में  निर्वाचन  कार्य  पर  नियुक्त  किये  गये  एक  जूनियर  अध्यापक

 की  हत्या

 ह  064.
 श्री  लम्बोदर  दलियार  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  eta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  बलिया  जिले  में  निर्वाचन  कायें  पर
 नियुक्त  जूनियर  हाई  स्कूल  के  एक

 अध्यापक की  ड्यूटी  से  वापस  आते  समय  हत्या  कर  दी  गई  ;

 यदि  तो  इस  घटना  सारांश  क्या  है  ;  और

 क्या  उस  अध्यापक  के  परिवार  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राय  मंत्री  नीतिराज  fag  :  और

 प्रश्न  में  निर्दिष्ट  अध्यापक  की  हत्या  26  74  को  की  गई  जब  वह  मत-पेटियां  और

 कागजात  जमा  करने  के  पश्चात्‌  अपने  गांव  वापस  जा  रहा  था  |

 जी  नहीं  ।

 उद्योंगों  में  विद्युत  जनित  लगाना

 द्यूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे च े १
 6065.

 श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  क्या  सिचाई  और  वि

 { (Fh )  क्या  विद्युत  की  कमी  को  देखते  हुए  उद्योगों  को  अपने  स्वयं  के  जमीन  लगाने  की  अनुमति
 दी  जाएगी ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्या  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  और  उद्योगों

 को  अपने  ब - जनित्नों  को  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमति  देने
 की

 कोई  स्कीम  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।
 विशिष्ट  मामलों  जहां  विद्युत  जनन  तथा  औद्योगिक  प्रक्रम  के  लिए  संयुक्त  रूप  से  वाष्प  का

 प्रयोग  करके  अथवा  उपोत्पाद  इंधन  अथवा  उष्मा  का  प्रयोग  करके  कुल  ऊर्जा  धारणा  को  अपनाने  से  काफी
 किफायत  संभव  उद्योगों  को  इजाजत  दी  जा  रही  है  कि  वे  अपने  कैटिच  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  कर
 ले  ।
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 नई  दिल्‍ली  और  समस्तीपुर  के  बीच  चलाई  गई  नयी  गाड़ी  ष्ह्  समय

 6066.  शी
 हरी  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  और  समस्तीपुर  के  बीच  हाल  ही  में  नई  गाड़ी  चलाई  गई  है  ;

 यदि  तो  विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  इसके  आने  और  छूटने  का  समय  क्या  है  ;  और

 क्या  निकट  भविष्य  में  इस  गाड़ी  को  गोहाटी/डिबूगढ़ तक  बढाने  का  प्रस्ताव है  ;  और  यदि

 तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :
 जी  att  1-11-1973 से  सप्ताह

 में  दो  बार  चलने  वाली  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  चलायी  गयी  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 जी  नहीं  ।  चूंकि  गुवाहाटी और  डिब्रूगढ़  मीटर  लाइन  पर  हैं इसलिए  में
 खित  बड़ी  लाइन  की  गाड़ीਂ  का  प्रस्तावित  विस्तार  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 153  अप 154
 डाउन

 19  25  दीठ  नयी  दिल्‍ली  To  11  30

 22  20  To  टुण्ड ला  Wo  36

 22  30  ट्राला  To  26

 40  To  Wo  30

 55  ६.० हू  To  15

 48  पृ०  इलाहाबाद  ट्र  25

 58  झ०  इलाहाबाद  प्‌०  15

 30  पर  छ०  23  10

 50  22  55 ठ ०  To

 10  34  पृ०  Wo  19  36

 10  54  लठ्ठ  दानापुर  पृ०  19  26

 11  05  To  च्च्  19  16

 11  15  घ० ५  पृ०  19  06

 13  40  To  ट्र  17  15

 14  10  पृ०  16  55

 15  05

 vs
 ठ ०  16  00

 गाड़ियों  के  चलने के

 रविवार  और  बुधवार को  नयी दिल्ली  से  ।

 मंगलवार  और  शनिवार
 को

 समस्तीपुर  से  ।
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 Proposed  over-bridges  to  be  constructed  im  Bihar  during  1974-75

 6067.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  new  over-bridges  proposed  to  be  constructed  by  Govern-
 ment  in  Bihar  during  the  financial  year  1974-75;

 (b)  the  number  of  over-bridges  for  the  construction  of  which  proposals  have
 been  submitted  to  the  Central  Government  by  the  State  Government  of  Bihar;
 and

 (c)  the  amount  of  expenditure  proposed  to  be  incurred  by  the  Central  Govern-
 ment  on  the  construction  of  new  bridges  and  over-bridges  in  that  State  during  the
 financial  year  1974-75?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) इ
 (a)  to  (c)  One  new  work  of  road  over-bridge  in  place  of  existing  level  crossing  in
 Bihar  State  has  been  included  in  the  1974-75  Budget.  Further,  four  works  of

 road  over-bridges  in  place  of  existing  level  crossings  have  been  included  as  throw-
 forward  works  in  the  1974-75  Budget.

 In  addition  to  the  works  mentioned  above,  there  are  15  more  proposals  from
 the  State  Government  for  construction  of  1080  over  under  bridges.  These  are  in
 various  stages  of  preliminary  investigations  and  planning.

 Railway’s  share  of  expenditure  on  construction  of  road  over-bridges  in  Bihar
 State  during  1974-75  is  expected  to  be  Rs.  5  lakhs.

 In  addition,  there  are  proposals  for  15  works  of  road  over/under  bridges  to
 be  constructed  by  the  Railways  as  ‘deposit’  works  at  the  cost  of  the  State  Govern-

 ie ment/Road  Authority.  Three  such  works  are  in  progress  and  other  1  are  in  various
 stages  of  investigations  and  planning.

 Irrigation  and  Power  Projects  in  Karnataka

 6068.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  various  irrigation  and  power  projects  being  run  by  Central
 Government  in  Karnataka  at  present;

 (b)  the  number  of  irrigation  and  power  projects  for  Karnataka  under  consi-
 deration  of  Government  at  present;

 (c)  the  total  amount  of  financial  assistance  given  by  the  Central  Government
 to  the  State  Government  during  the  last  two  years  as  against  the  amount  sought  by
 the  State  Government;  and

 ः J
 (d)  the  total  amount  of  financial  assistance  proposed  to  be  given  to  the  State

 Overnment  during  the  financial  year  1974-75?

 The  Deputy  Minister  in  th  e  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad):  (a)  lrri  gation  being  a  State  subject,  no  irrigation  or  power  project  is  being
 1un  by  the  Cen  tral  Government  in  Karnataka.

 (b)  Forty-thtée  new  j
 so  far  from  th

 Irigation  and  four  new  power  generation  schemes  received

 ment  of  India.
 &  Government  of  Karnataka  are  under  consideratic  .of  the  Govern-
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 (c)  and  d)  Central  assistance  is  given  in  the  form  of  block  loans  and  grants
 to  the  State  Plan  as  a  whole  and  is  not  related  to  any  individual  sector  of  develop-
 ment  or  project.  The  distribution  of  Central  assistance  amongst  various  States  is
 done  by  the  Planning  Commission  on  the  basis  of  the  formula  laid  down  by  the
 National  Development  Council.  The  Central  assistance  to  the  developmental  plans
 of  Karnataka  was  Rs.  36.28  crores  for  1972-73  and  35.46  crores  for  1973-74  and
 is  proposed  to  be  Rs.  35.46  crores  for  1974-75.

 Drinking  water  facilities  at  Railway  Platforms  on  North  Eastern  Railway

 6069.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  platforms  on  the  North  Eastern  Railway  at  present  where
 drinking.  water  facilities  have  not  been  provided;  and

 (b)  the  future  scheme  of  Government  to  provide  drinking  water  on  all  platforms
 there?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 (a)  Drinking  water  supply  arrangements  exist  at  all  passenger  platforms  on  North
 Eastern  Railway.

 b)  Does  not  arise.

 Departmental  enquiries  against  employees  on  North-Eastern  Railway

 6070.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  Railway.  employees  against  whom  departmental  enquiry  was
 made  on  charge  of  pilferage  of  railway  property  on  the  North-Eastern  Railway,
 during  the  last  two  years;

 (b)  the  number  of  employees  against  whom  departmental  enquiry  is  in  progress
 at  present;  and

 (c)  the  number  of  employees  against  whom  enquiry  has  been  made  through  the
 Central  Bureau  of  Investigation?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :
 (a)  Sixteen.

 (b)  Ten.

 (c)  Nil.

 डीजल  का  करने  का  प्रस्ताव

 fr 3

 6071.  st  डी०  बी०  चन्द्र गौड़ा  ।
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  डीजल  का  राशन  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 क्या
 इस

 बारे  में  कुछ  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार
 से

 स्वीकृति  मांगी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 उब
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 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  खां
 :  नहीं  ।  कृषि

 अत त MESSE  न  चली rt  को  त्न संबंधी  आवश्यकताओं  को  प्राथमिकता  देने  के  समग्र  हित  में  राज्य  स  इयों पर  आवश्यक

 सीमा  तक  नियंत्रण  रखने  के  लिये  सलाह  दी  गई  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Gwalior-Shivpuri  Railway  Lind  as  Economic  Line

 6072.  Shrimati  V.  R.  Scindia:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state
 the  steps  being  taken  by  Government  to  make  uneconomic  Gwalior-Shivpuri  narrow

 gauge  Railway  line  on  the  Central  Railway  as  economic  Railway  line?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 The  following  steps  have  been  taken  to  reduce  the  losses  on  the  uneconomic  Gwalior-

 Shivpuri  section  of  the  Central  Railway

 (a)  staff  have  been  curtailed  to  the  bare  minimum.

 (b)  stations  on  the  section  are  closed  down  at  night.

 (c)  other  expenses  like  expenditure  on  maintenance,  staff  etc.,  has  been  cut
 down  to  the  minimum.

 (d)  close  watch  is  kept  on  the  general  working  of  the  line.

 Wagons  for  transportation  of  raw  cement  stone  factory  near  Kailaras  Railway  Station
 (Central  Railway)

 6073.  Shrimati  V.  Scindia:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Manager  of  the  Cement  Factory,  Bamor  situated  between  Bemor
 Cement  and  Kailaras  Railway  station  at  Gwalior-Sheopur  Kalan  narrow  gauge  line
 in  Gwalior  area  on  the  Central  Railway  has  requested  the  Railway  authorities  to

 provide  more  wagons  for  transporting  raw  cement  stone;

 (b)  whether  more  traffic  carriage  capacity  is  required  on  this  Railway  line  for

 transporting  sugarcane  for  new  sugar  factory  in  Kailaras;  and

 (c)  the  scheme  being  formulated  by  the  Railway  Administration  to  augment

 demands?
 traffic  carriage  capacity  of  this  narrow  gauge  line  in  order  to  meet  the  aforesaid

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)
 (8)  Yes.

 (b)  No.

 (c)  Does  not  arise.

 Manufacturing  of  narrow  gauge  locomotives

 6074,  Shrimati  V.  R.  Scindia:  Will  the  Minister  of  Railways  bei  pleased  to

 state  :

 (a)  the  number  of  narrow  gauge  line  locomotives  manufactured  in  the  country
 every  year  and  the  number  of  those  imported  from  foreign  countries  every  year;
 and

 (b)  the  steps  taken  to  meet  the  requirement  of  these  locomotives  by  manufac-
 ee  नय  itself? Lowe turing  them  in  the  cot  intry
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 The  Deputy  Minister  in  thé  Ministry  of.  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  While  capacity  available  with  the  Railways  Production  Units  has  not  been  ear-
 marked  specifically  for  the  manufacture  of  N.G.  locomotives,  10  N.G.  diesel  hydrau-
 lic  locomotives  were  manufactured  by  CLW  during  the  IVth  Plan  period  1.6.  in  the

 year  1970-71.

 At  present  the  outstanding  orders  for  manufacture  are  for  20  High  Horse  Po-
 wer  and  10  Low  Horse  Power  Narrow  Gauge  Diesel  locomotives  for  use  on  selected
 Narrow  Gauge  lines  in  the  country.  These  are  proposed  to  be  manufactured  by
 Chittaranjan  Locomotive  Works  during  the  Vth  Plan.  The  last  occasion  when

 in  1964.
 25  Narrow  Gauge  diesel  hydraulic  locos  were  imported  from  West  Germany  was

 (b)  Since  then,  no  NG  locomotives  have  been  imported  as  Railways  have

 developed  capacity  and  know  how  for  manufacture  of  NG  locomotives  in  their
 own  Production  Units.  A  review  is  in  hand  to  assess  the  further  requirements  on
 additional  and  replacement  accounts.

 Construction  of  another  platform  at  Gwalior  Station

 6075..  Shrimati  V.  R.  Scindia:.  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  construct  another  platform
 at  Gwalior  station  on  the  Central  Railway  in  order  to  remove  the  present  difficulties
 experienced  at  the  platform  in  connection  with  the  arrival  and  departure  of  the
 narrow  gauge  train?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 There  is  no  proposal  at  present  for  the  construction  of  another  platform  at  Gwalior
 station  for  Narrow  Gauge  trains,  as  the  present  arrangements  are  not  considered
 inconvenient.

 Supply  of  water  for  irrigation  in  Madhya  Pradesh

 6076.  Shrimati  V.  R.  Scindia:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  acreage  of  land  proposed  to  be  irrigated  in  Bhind  and  Gwalior  Districts
 in  Madhya  Pradesh  as  per  agreement  reached  between  Uttar  Pradesh  and  Madhya
 Pradesh  State  Governments  indicating  the  quantum  of  water  proposed  to  be  su  pplied for  the  purpose;  and

 (b)  the  steps  being  taken  to  remove  the  difficulties  being  faced  in  the  imple- mentation  of  the  said  agreement?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad)  :  (a)  and  (b)  Accordin  g  to  an  agreement  reached  between  the  representatives of  Uttar  Pradesh,  erstwhile  Vindh  ya  Pradesh  and  Madhya  Bharat  Governments  in
 1953  an  area  of  28000  ha.  in  Madh  ya  Bhara  t  (areas  of  Gwalior  and  Bhind  dis-
 tricts  in  present  Madhya  Pradesh)  is  to  be  irrig  ated  fro
 which  is  a  part  of  the  Matatila  Project  of  Uttar  Pra  desh.

 m  the  Bhandear  Canal  system

 Uttar  Pradesh  to  the  Bhandar  Cana
 In  November  1973,  Madhya  Pradesh  complained  of  irregular  releases  by

 1  for  Rabi  irrigation.  Supply  of  6.5  TMC  of: water  to  Madhya  Pradesh  for  the  Bhandar  Canal  for  Rabi  1973-74  has  been
 agreed  to  on  an  ad  hac  basis,  pending  final  alloc
 culations  to  be  made  by  both  the  State  Governmen  ts.

 ation  as  a  result  of  joint  cal-
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 Broad  gauge  lind  from  Rajhara  to  Bailadila

 6077,  Shri  Lambodar  Baliyar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  a  decision  has  been  taken  to  lay  broad  gauge  railway  line  from

 Rajhara  to  Bailadila

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  work  will  be  started  thereon;  and

 (c)  the  estimated  expenditure  to  be  incurred  on  this  work?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qur
 eshi)

 2

 (a)  to  (c)  A  final  Location  Engineering  Survey  for  Dhalli  Rajhara-Jagdalpur  (near
 The  decision Bailadila)  line  has.  been  sanctioned  and  the  survey  is  in  progress.

 regarding  construction  of  this  line  and  also  the  expenditure  to  be  incurred  thereon
 will  be  taken  after  the  survey  is  completed  and  the  results  become  known

 त्रिवस्द्रम--क्विलौन  dana  पर  अतिरिक्त  क्रासिंग  tena  बनाने  का  प्रस्ताव

 6078.  श्री  व्यालार  रवि  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दक्षिण  रेलवे  का  ल्रिवेंद्रम-क्विलौन  सैक्शन  इस  क्षेत्र  का  सबसे

 अधिक  भीड़-भरा  सैक्शन  है  और  यातायात  की  गहनता  के  कारण  विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  गाड़ियां  रुकी  खड़ी

 रहती
 a  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार इस  स्थिति में  सुधार  करने  के  लिये  वहां  तीन  या  चार

 अतिरिक्त  क्रासिंग-स्टेशन  बनाने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  म  उपमंत्री  (at  मुहम्मद  काफी  :  और  इस  समय  इस  खण्ड

 पर  निर्धारित  क्षमता  की  80  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा  है  ।

 एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम  परियोजना  के  भाग  के  रूप  में  इस  खण्ड  का  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन

 में  आमान  परिवर्तन पहले  से  ही  किया  जा  रहा  है  जिसके  पुरा  हो  जाने  पर  इस  खण्ड
 पर

 पर्याप्त  क्षमता
 लब्ध  हो  जायेगी  ॥

 दुम्बा  सकट  स्टेशन
 द्वारा  किये  गये  प्रस्ताव  के  अनुसार  उनकी  लागत  पर  एक  निक्षेप  कार्य  के  रूप  में

 दुम्बा  में  एक  नया  पार  स्टेशन  खोलने  के  बारे  में  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 यातायात  की  जरूरतों  को  देखते  हुए  इस  समय  और  पार  स्टेशन  बनाने  का  औचित्य  नहीं  है  ।

 दक्षिण  रावत  के  आल वक् कोट  सेक्शन  में  रेलवे  लाइन  को  दोहरा  बनाना

 6079.  श्री  व्यालार  रवि :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  के  ओवरकोट  सेक्शन  में  रेलवे  लाईन  को
 दोहरा

 बनाने  के  लिए  सरकार

 दवारा  वर्ष  1973-74  तथा  1974-75  के  दौरान  अलग  से  राशि
 आबंटित  किये

 जाने  के  बावजूद
 रेलवे

 ;  और बोर्ड  दवारा  इस  कार्य  की  तकनीकी  स्वीकृति  न  दी  गई  और  यह  कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा  सका

 यदि  तो
 तकनीकी  स्वीकृति  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  कार्य  को  शीघ्र

 शुरू  करने  को  सु सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  care  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 रल  मंत्रालय  मे  उपमंत्री  मुहम्मद  :  और  शोरवन्नूर-आलवा
 खण्ड में  18  कि०  मी०  की  लम्बाई में  कहीं-कहीं  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  काम

 चल रहा है  और
 आशा  है

 कि  1974  तक  यह  काम  पुरा  हो  जायेगा  |  शोरवननूर-आलवा  खंड  के  शेष  भाग  और

 क्कोट-शोरवन्नूर  खंड  में  दोहरी  लाइन  बिछाने  के  सम्बन्ध  में  यातायात  की  सम्भावनाओं  का  पुनर्मूल्यांकन

 किया जा  रहा  है  ।

 Forced  closing  of  Ammonia  Plants  based  on  Electrolysis  of  water  due  to  Power
 shortage

 6080.  Shri  Vayalar  Ravi:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Ammonia  plants  based  on  Electrolysis  of  water  which  have
 been  forced  to  close  down  during  the  last  one  year  due  to  power  shortage  in  differ+-
 ent  parts  of  the  country  and  the  facts  of  each  case;

 (b)  whether  Government  are  aware  that  there  is  large  scope  for  setting  up
 such  a  plant  in  Kerala  where  abundant  supply  of  water  and  electricity  is  available
 and  on  the  demand  side  50,000  tonnes  of  ammonia  per  year  is  being  imported  for
 the  Cochin  Fertilizer  Plant;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  have  examined  the  possibility  of.  shifting  one
 of  these  closed  down  units  to  Kerala  or  setting  up  a  new  unit  in  that  State  on  the
 basis  of  electrolysis  of  water;  and  if  so,  the  results  thereof;  and  if  not,  the  reasons
 therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Shahi
 Nawaz  Khan):  (a)  No  fertilizer  plant  based  on  electrolysis  of  water  had  to  close
 down  during  1973-74  due  to  power  shortage,  though  the  Nangal  unit  had  to  curtail
 production  due  to  the  power  constraints  in  the  region.

 (b)  and  (c)  The  development  of  fertilizer  capacity  is  decided  mainly  on  techno-
 economic  ८०510 8110115.  In  the  context  of  the  growing  pressure  on  power,  it
 would  not,  presently,  be  economical  or  feasible  to  base  plants  for  ammonia  pro~
 duction  by  the  electrolytic  process.

 Per  capita  availability  and  consumption  of  power  in  M.P.

 6081.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  ta
 state  :

 (a)  the  latest  position  regarding  the  per  capita  availability  and  consumption  of
 power  on  various  districts  of  the  Sampurana  Mahakaushal  area  (M.P.)  and  how  it
 compares  with  that  of  the  rest  of  Madhya  Pradesh  and  other  parts  of  the  country; and

 (b)  the  steps  being  taken  to  bring  Sampurana  Mahakaushal  area,  particularly
 Hoshangabad  and  East  Nimar  districts  at  par  with  the  rest  of  Madhya  Pradesh  and
 other  parts  of  the  country?

 The  De  puty  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddh  eshwar
 Prasad):  (a)  The  per  capita  consumption  of
 Sampurana  Mahakaushal  area  during  1972  -73  based  on  the

 power  in  the  various  districts  of  the

 under:
 1971  census  is  as
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 District  Per  Cipita  consumption  (in  kWh.)

 Raipur  e  e  34
 4

 12 Bastar

 Bilaspur  36
 e  18 Raigarh  +

 Durg  290

 Sarguja  .  38

 Jabalpur  130

 18 Narsinghpur
 Mandla  .

 Damoh  .  e

 Sagar  32

 Chhindwara  47

 Balaghat  II

 Seoni

 Hoshangabad  47

 Betul  22

 East  Nimar  e  ह  158

 The  per  capita  consumption  of  power  in  the  rest  of  Madhya  Pradesh  was  39
 kWh  and  the  all  India  average  was  96.6  kWh.

 The  per  capita  availability  of  power  (energy)  depends  on  generating  capacity
 plus  possible  import  over  inter-connections  and  cannot  be  given  districtwise.  Per

 capita  availability  of  energy  in  Madhya  Pradesh  was  79  kWh  in  1972-73.

 (b)  In  consonance  with  the  policy  of  the  Government  to  remove  disparities
 between  different  States  and  even  in  different  areas  within  the  same  State,  electrifi-
 cation  schemes  are  being  undertaken  in  different  districts  so  as  to  bring  about  more

 rapid  development  of  the  relatively  backward  districts.  Similarly,  the  planning  for
 power  and  industries,  etc.  has  the  removal  of  disparities  between  States  as  one  of
 the  objectives.

 Power  generation  projects  aggregating  to  940  MW  are  envisaged  for  installa-
 tron  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  in  Madhya  Pradesh.

 Funds  asked  for  by  M.P.  Power  shortage

 6082.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Madhya  Pradesh  Government  have  submitted  any  memorandum  to
 in  the the  Centre  asking  for  funds  to  meet  the  anticipated  shortage

 State;
 of  power

 (b)  if  so,  the  main  points  made  therein;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 Cases  of  Corruption  in  the  Health  Department  of  Central  Railway

 6083.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cases  of  corruption  in  the  Health  Department  of  the  Central
 Railway  brought  to  the  notice  of  Government  during  the  last  three  years;  and
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 (b)  the  action  taken  thereon  and  the  results  thereof?

 The  Deputy  Minister  in‘the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd,  Shafi  Qureshi) :
 (a)  Complaints  in  19  cases  of  alleged  corruption  had  been  received.

 (b)  In  5  cases  the  complaints  were  tound.  pseudonymous  and  hence  not  investi-

 gated.  One  case  was  dropped.  In  6  cases  the  allegations  could  not  be  substantiated.
 3  cases  are  still  under  irivestigation’  whilé  in  other  3.0  cases  investigations  have  been

 completed  and  the  eases  are  being  finalised.
 the  charged  employees,  is  in  progress.

 In
 ate

 case  disciplinary  action  against

 Target  for  rural  electrification  in  M.P.  in  Fourth  Plan

 6084,  Shri  G.  0.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  target  of  rural  electrification  programme  of  Madhya  Pradesh,
 as  envisaged  in  the  Fourth  Plan,  would

 be  achieved;  and

 (b)  if  not  the  extent,  to  which  it  would  remain  to  be  achieved?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  (8)  and  (b)  During  the  Fourth  Plan  a  target  had  been  fixed  only  for  energi-
 sation  of  pumpsets.  The  target  for  Madhya  Pradesh  was  50,000  pumpsets.  Upto
 28-2-74,  111548  pumpsets  had  been  energised.  Thus  the  target  has  far  exceeded.

 The  electrification  of  villages  is  incidental  to  energisation  of  pumpsets.  Dur-
 ing  the  Fourth  Plan  upto  28-2-1974  the  State  Government  has  electrified  7705  vil-

 lages.

 Goods  traffic  on  Khandwa-Ajmer  Railway  line

 6085.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Khandwa-Ajmer  railway  line  is  ready  for  goods  traffic  as  per
 target  fixed  therefor;  and

 (b)  if  not  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)
 (a)  and  (b)  Khandwa-Ajmer  railway  line  is  open  to  goods  traffic  since  long.  The

 There present  offering  of  goods  traffic  on  this  Section  is  being  cleared  by  and  large.
 are  occasional  delays  in  supply  of  wagons  because  of  various  extraneous  factors
 like  shortage  of  loco  coal,  staff  agitations  etc.  However,  additional  facilities  have
 been  planned  to  cater  for  the  anticipated  requirements  of  traffic  because  of  expan-
 sion  of  cement  factories  at  Chanderia  and  Khemli,  commissioning  of  a  new  cement
 factory  at  Nimbahera  and  increased  rockphosphate  movement.  Works  are  in  pro-
 gress  for  re-modelling  the  yards,  provision  of  crossing  stations,  loop  lines  etc.

 Propesal  to  Cancel  licences  of  vendors  who  sublet  their  stalls  on  Bikaner  and
 Jodhpur  Divisions

 6086.  Shri  Panna  Lal  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  propose  to  cancel  the  licences  of  some  of  the  vendors in  Bikaner  and  Jodh
 khomchas,  tea  stall

 pur  divisions  of  Northern  Railway  who  have  sublet  their  rehries-
 5.0  puri-sweet-daFroti  stalls  to  other  persons  and  are  cha  rging Rs.  200  to  300  per  month  from  them  but  show  them  as  their  servants;

 (b)  whether  Government  have  received  any  mem  orandum  from  the  persons
 actually  running  these  stalls  as  servants  requesting  that  they  may  be  given  vending licences;  and
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 (c)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  thereon?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 (8)  to  (c)  Subleting  of  contracts  is  prohibited  under  the  Rujes  and  hence  in  all
 the  cases  where  such  subleting  is  established,  the  contract  is  terminated.  The  Gov-
 ernment  have  received  a  Memorandum  from  Bikaner  Division  and  the  same  is
 under  investigation.  No  such  memorandum  has  been  received  from  Jodhpur  Divi-
 sion.

 Damage  to  Rabi  crop  due  to  breach  in  canai  in  Dallupura  village  (Delhi-51)

 6087.  Shri  Chandulal  Chandrakar:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  on  account  of  breach  of  culvert  of

 canal  caused  by  excessive  pressure  of  water  in  Dallupura  village  (Delhi-51)  in  1972

 rabi  crop  had  been  submerged  in  water  and  consequently  perished;

 (b)  whether  Government  did  not  pay  any  compensation  to  the  persons  affected

 thereby;

 (c)  whether  canal  irrigation  tax  -has  been  recovered  from  these  persons  for  the
 said  crop;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  exempt  the  residenis  of  the  said  village
 from  the  payment  of  the  irrigation  tax?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shii  Siddheshwar
 Prasad}:  (a)  The  State  Government  have  reported  that  some  people  removed  the

 gates  of  the  inlet  of  the  Hindan  Canal  in  an  unauthorised  manner  with  a  view
 to  irrigating  rabi  crops  in  Dallupura  village  which  lies  on  the  right  bank  of  the
 Canal.  As  a  result,  water  from  the  Canal  rushed  through  the  inlet  and  got  out
 of  control  of  the  people  who  had  opened  the  gates.  Thus,  instead  of  the  expected
 benefits  from  the  canal  water,  the  rabi  crops  of  :the  people  concerned  got  damaged
 due  to  overwatering  and  submergence.

 (b)  The  question  of  payment  of  compensation  to  any  person  did  not  arise  be-
 cause  the  damage  was  caused  due  to  an  unauthorised  action  on  the  part  of  the
 cultivators.

 (c)  The  Dallupura  village  does  not  lie  in  the  command  area  of  the  canal  and
 as  such  the  question  of  recovering  canal  irrigation  tax  from  the  cultivators  of  the

 village  does  not  arise.

 (d)  Does  not  arise.

 Meeting  of  Power  Engineers’  Federation  held  at  Jabalpur  on  Power
 Generation

 6088.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  suggestions  made  to  Government  by  the  All  India  Power  Engineers’
 Fede  ration  in  a  meetin
 power  generation;

 g  held  recently  at  Jabalpur  (Madhya  Pradesh)  for
 improving

 (b)  whether  this  federation  has  also  pointed  out  to  Government  that  fall  in
 power  generation  is  the  conse  icy  in  re.
 for  power;  and

 quence  of  faulty  national  pol  iy  gard  to  planning

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddhes!  iwar
 Prasad):  (a)  to  (c)  A  resolution  on  the  Power  situation  in  the  country  was  passed
 at  a  meeting  of  the  Federal  Council  of  the  Al!  India  Power  Engineers’  Federation
 held  recently  at  Jabalpur.  However,  this  has  not  been  formally  communicated  to
 the  Government  of  India.  Any  suggestions  made  for  improving  power  generation
 would  be  taken  into  account  while  restructuring  the  power  supply  industry.

 पटना  जंक्शन  के  विश्वा माल यों  में  स्थान  का  अभाव

 6089.  श्री  ७ योगदा  चन्द्र  मरम्मत :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  को  जानती  है  कि  पटना  जंक्शन  रेलवे  स्टेशन  के  विश्वा माल यों  में  स्थान

 का  इतना  अभाव  है  fee  वहां  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  तक  को  स्थान  देने  से  इनकार  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  वहां  कितने कमरे  हू  तथा  क्या  वहां  और  अधिक  कमरों  का  निर्माण  करने

 तथा  विस्तार  करने  की  काफी  गुंजाइश  है  ;

 क्या  विश्वामालयों  का  रख-रखाव  इतना  अधिक  खराब  है  कि  वहां  फटी  हुई  चादरें  दी  जाती

 हूँ  तथा  शौचालय  गन्दे  रहते  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  तथा  कालिंग  बैल  और  कमरों  में  रहने  वाले

 व्यक्तियों  के  नामों  को  ania  वाला  चार्ट  जैसी  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिये  कया  ठोस

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  और  पटना  जंक्शन  स्टेशन
 पर  सात  विश्वा मालय  तीन  खाट  वाले  और  दो  खाट  और  दस  खाटों  वाला  एक

 मेरी  है  ।  विश्वामालय  में  स्थान  की  अतिरिकत  मांगों  की  पूरी  के  लिए  दो-दो  खाट  वाले  दो  अतिरिक्त  कमरों

 की  स्वीकृति  दी  गयी  है  ।  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  को  विश्वामालय  में  स्थान  न  दिये  जाने  के  संबंध  में  कोई

 शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 और  विश्वामालयों में  मानक  स्तर  ठीक  तरह  धुले  हुए  और  स्वच्छ  काम  लायक  सामान
 की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पूरा  प्रयास  किया  जाता  है  ।  नथी  पर्द  और  चारपाई  के  समीप

 गलीचों  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  और  विश्वा माल यों  में  बुलाने  की  घंटी  तथा  वहां  रहने  वालों  के  नाम

 सूचित  करने  वाला  चार्ट  भी  उपलब्ध  किया  गया  है  ।  प्रसाधन  स्थलों  की  नियमित  रूप  से  सफाई  भी  की

 जाती  है
 और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अचानक  जांच  की  जाती  है  कि  वे  स्वच्छ  स्थिति  में  रखें
 जाते

 हैं  ।  विश्वामालयों  और  उनमें  रहने  वालों  की  देखभाल  के  लिए  एक  प्रभारी  और  दो  परिचरों  की  व्यवस्था

 की
 गयी

 है
 ।

 रोज  निरीक्षण  किया  जाता  है  और  यदि  कोई  त्रुटि  पायी  जाती  है  तो  उसके  संबंध  में
 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  जाती  है  |

 बंगाल  वाणिज्य  तया  उद्योग  कलकत्ता  का  आन्तरिक  कार्यकरण

 न
 ~

 6090.  भी  झारखंड  राय  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  बंगाल  वाणिज्य  तथा  उद्योग  कलकत्ता  के  आन्तरिक  कार्यकरण  के  बारे  में

 कार  के  पास  कोई  जानकारी  है  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 क्या  बंगाल  वाणिज्य  तथा  उद शब्दयोग  कलकत्ता  और  रायल  दि  सेन्ट्रल
 चल  रिप्रेजेनटेशन  दि  बैस्ट  बंगाल  कमर्शियल  रिप्रेजेनटेशन  फंड  ,  दि  कलकत्ता  ध

 रस  तथा  कुछ  अन्य  संस्थाओं  के
 बीच  संबंधों  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  है  और  यदि

 तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
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 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  (af  बेसब्री  बरुआ  :

 fra  सूचना  संग्रह  की  जा  रही  है  व  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी
 जायेगी

 ।

 Recommendations  of  Bureau  of  Industrial  Costs  and  Prices  on  prices  of  Drugs

 6091.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  state

 (a)  the  broad  recommendations  of  the  Industrial  Costs  and  Price  Bureau  ap-
 pointed  for  determining  criteria  for  fixing  retail  prices  of  drugs  and’  medicines;

 (b)  the  reaction  of  Government  thereto  and  the  action  bein LS g  taken  on  each
 of  the  recommendations;

 (c)  the  expenditure  incurred  on  this  Bureau;  and

 (d)  the  total  number  of  recommendations  made  by  the  Bureau  and  the  num-
 ber  of  those  accepted  by  Government?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan):  (a),  (b)  and  (d)  The  Report  of  the  Working  Group  set  up  under
 the  chairmanship  of  Chairman,  Bureau  of  Industrial  Costs  and  Prices.  is  under
 consideration  of  Government  and  a  decision  is  likely  to  be  taken  soon  It  will
 not  be  in  the  public  interest  to  disclose  the  recommendations  made  by  the  Working
 Group  until  a  decision  thereon  is.  taken  by  Government

 (c)  The  Bureau  of  Industrial  Costs  and  Prices  is  a  Governmental  Organisation

 having  a  regular  Establishment.  The  Bureau  is  entrusted  with  various  studies  relat-
 ing  to  cost  investigations  by  the  different.  Ministries/Departments  of  Government  of
 India,  from  time  to  time,  and  no  separate  accounts  are  maintained  by  them  for  ex-

 penditure  incurred  on  specific  studies  referred  to  them.  However,  the  Budget  Grants
 for  the  year  1970-71,  1971-72  and  1972-73  in  respect  of  the  Bureau  as  a  whole
 were  as  under:

 1970-71  Rs  6.96  Lakhs

 1071-72  Rs  12.71  Lakhs

 1972-73  Rs  13.97  Lakhs

 भेज  उद्योग  पर  कच्चे  माल  की  कमी  का  प्रभाव

 6092.  श्री  के०  माता  :
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  समय  स्वदेशी  तथा  आयातित  कच्चे  पैक  करने  के  सेवाओं  और

 योगिता
 की  भारी  कमी  तथा

 अत्यधिक  मूल्यों  तथा  क्षमता  और  उत्पादन  के  विस्तार  पर  नीतिगत

 बन्दों  का  पांचवीं
 पंचवर्षीय

 योजना  में  भेषज  उद्योग  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  की  सम्भावनाओं

 पर  बुरा  प्रभाव  पड़गा  ;

 ख
 क्या  सरकार

 को
 पता  है  कि  तेल  संकट  ने  कच्चे  माल  की  विषम  स्थिति  को  और  अधिक  बिगाड़

 दिया है है
 तथा

 कमी  पहले  से  ही  दिखाई  दे  रही  थी  और  उद्योग  ने  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  से  तेल  के
 संकट  के  कारण  विश्व  बाजार  में  कच्चे  माल  की  उपलब्ध  तथा  मूल्यों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  औषध

 उद्योग  के  लिये  अपेक्षित  कच्चे  दोनों  देशज  एवं  आयातित  तथा  पैकिंग  सामग्री  की  उपलब्ध  पर

 निगरानी  रखी  जा  रही  है  और  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  समय  समय  पर
 पुनरीक्षण

 भी
 किया

 जाता

 जहां  कहीं  बताया  गया  क्या  संभव
 सीमा  तक

 सुधार
 र

 करने
 संबंधी  उपायों  अपनाये  जाते  हैं  ।  औषध

 1970  के
 अंतगर्त

 औषध  एवं  भेषज  यूनिट  उत्पादन
 संबंधी  लागतों  में  वृद्धि

 हो  जाने  के  कारण  औषधियों  के  मूल्य  बढ़ाये  जाने  के  लिये  आवेदन  पत्न  दे  सकते हैं  ।  ऐसे  आवेंदन-पत्नों  पर

 वीआई सीपी  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  ।  कमियों  एवं  कच्चे  माल  की  ऊंची  लागतों  के  कारण

 पांचवीं  योजना  अवधि  के  अन्तर्गत  निर्धारित  किये  गये  लक्ष्यों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  निगरानी  रखी

 जाये ंगी  |

 कच्चे  माल  के  अनाज  a  केमिकल्स  एण्ड  फाइनल  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  का  बन्द  होना

 6093.  श्री  Qaqo  To  मरुगनस्तम  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क

 (  *) of,
 क्या सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कच्चे  माल  के  अभाव  में

 केमिकल्स  एण्ड
 बसें  लिमिटेड  आफ  इन्डिया  लगभग  बन्द  हो  गया  है  और  900  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  है ं5

 क्या  सरकार  ने  इस  को  निर्यात  के  बदले  में  कच्चा  माल  आयात  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  योजना के  लिये  लाइसेंस  न  देने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहू  नवाज़  :  मैसेज  केमिकल्स

 एण्ड  फाइनल  आफ  इण्डिया  लि०  ने  कच्चे  माल  के  अभाव  में  अपना  पोलियस्टर  फाइबर  यूनिट  बन्द  कर

 दिया है  ।
 तथापि

 किसी  कर्मचारी  की  अब  तक  न  तो  छंटनी  की  गई  है  न  ही  किसी  को  जबरन  छुट्टी  पर
 भेजा  गया है  ।

 और  पॉलिएस्टर  स्टेपल  फाइबर  वाले  कपड़ों  और  सूत्रों  का  निर्यात  करने  के  लिये  डी०

 एम०
 टी०  क्य  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 पांचवी  यो  जना  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  सुपर  तापीय  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना

 6094.  Rito  पा०  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  सुपर  तापीय

 हत  नत  गात

 करतें

 का

 कोह  sea  हैं

 द  और

 af  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सिचाई  और  frag  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 re Ti

 सिद्ध  ओवर
 watz) : TR Seth योजनावधि  के  दौरान  फरक्का  में  47  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  एक

 और  पांचवीं
 केन्द्रीय
 केन्द्रीय  ताप  विद्युत  स्टेशन  स्थापित करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 एक  यूनिट  के
 1978-79 के  दौरान

 चालू  करने
 की  संभावना  छठी  योजना

 के  दौरान  यह  केन्द्र  बड़े  आकार  का  बन  सकता  है  ।
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 रसायनों  की  सप्लाई  के  लिये  निर्माताओं  द्वारा  विदेशियों  के  शाथ  सौदे

 6095.  श्री  सी०  Fo  जाफर  दारोफ थके क :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  रसायन  निर्माताओं  ने  क्रेताओं  दुबारा  ऊंचे  मूल्य  देने  की  पेशकश  की  दुष्टि से  विभिन्न

 मदों  जसे  एटिकेट  तेजाब  तथा  ईथाइल  एसिटेट  की  सप्लाई  के  लिये  विदेशियों  के  साथ

 सौदे  किये  है  ;  और

 यदि  तो  वर्ष  1972-73  में  इस  संबंध में  हुई  विदेशी  मुद्रा  की  आय  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (att  दह  नवाज़  at) :

 और  सुचना

 एकत्र  की  जा
 रही

 है
 है और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 से  पंजाब  a  बिजली  भेज  लिय  पंजाब  राउथ  से  अनुरोध

 6096.  रास  सहाय  पाड़

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  राज्य  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  राज्य  के  उत्पादक  एककों  को

 बिजलीਂ  के  संकट  से  बचाने  के  लिए  दिल्‍ली  से  पंजाब  में  कुछ  बिजली  भेजने  की  व्यवस्था  करें  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 सिचाई  और  fara  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  सिद्ध  इवर  :  और
 हां

 ।

 पंजाब  सरकार  ने  1974  में  पंजाब  में  सिचाई  पम्पों  की  आरक्षित  ओं  को  करने  हे
 केन्द्रीय  सरकार  से  अतिरिक्त  ऊर्जा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अनुरोध  किया  पंजाब  के  लिए  1  जी०

 एच०/दिन  की  सीमा  तक  तत्काल  राहत की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  बदरपुर  के  केन्द्रीय  ताप

 युत  द ेकेन्द्र  से  0.  2  जी०  डब्ल्यू  एच०/दिन  विद्युत  दिए  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  थी  और  भाखड़ा  से  नंगल

 उर्वरक  कारखाने  को  विद्युत  की  सप्लाई  में  कमी  करके  79  जी०  डब्ल्यू०  एच०/दिन'  विद्युत  दिए
 जाने  की व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 परिचय  रेलवे  के  वाणिज्यिक  लिपिकों  का  इन्टरव्यू

 ह 6097.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  ः

 श्री  ओंकार  लाल  बरवा  :

 28.0  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)
 क्या  जनवरी से  1974 के  बीच  पश्चिम  रेलवे  प्रशासन ने  कुछ  वाणिज्यिक  लिपिकों

 का  इन्टरव्यू  लिया  था  ;

 यदि  तो
 कुल  कितने  कर्मचारी  इन्टरव्यू  के  लिए  बुलाये गए  थे  और  वास्तव  में  कुल  कितने

 व्यक्तियों  का  इन्टरव्यू  लिया  गया  और
 किन-किन

 पदों
 तथा  कितने  रिक्त  स्थानों  के  लिए  इन्टरव्यू  लिया

 गया
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 क्या  उक्त  इन्टरव्यू  का  परिणाम  घोषित  कर  दिया  गया  ज  और  यदि  तो  विलम्ब

 के  क्या  कारण  है  और  अब  इसके  कब  तक  घोषित  किए  जाने  की  आशा  ;  और

 श्रम  दिवसों  की  हुई  हानि  तथा  इन्टरव्यू  के  लिए  बुलाये  गए  प्रत्याशियों  को  दिये  गए  यात्रा  तथा

 मंहगाई  भत्ते  के  रूप  में  इस  इन्टरव्यू  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  हुई
 ?

 रेल  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  मुहम्मद  काफी  कुरेशी )  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दीਂ  जायेगी  ।

 ईंधनों  पर  उत्पादन  शुल्क  समाप्त  करने  के  बारे  में  यात्रा  एज  टों  की  मांग

 6098.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्रा  एजेंटों  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  किं  पेंशन  के  विकास  के  लिये  ईंधनों  पर  से
 उत्पादन  शुल्क  तथा  बिक्री  कर  समाप्त  कर  दिया  जाये  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  !

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अगले  वर्ष  में  भू-तापीय  बिजली की  खोज  तथा  विकास

 6099.  श्रीफकिदान  मोदी

 रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 कया  सिचाई  और  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अगले  ad  में  भू-तापीय  बिजली  की  खोज  तथा  विकास  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्यार्थी  मंत्रालय  में  उपसंत्री  fag saz  :  और  भू-तापीय
 विद्युत  के  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  एक  परियोजना  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता
 से  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसमें  प्रारंभिक  भू-रासायनिक  और  भू-भौतिकी  संबंधी

 यन  करने
 की  परिकल्पना की  गई  इनमें से  कुछ  1973-74  में  किय  जा  चुके  हैं  और  शेष  1974-75

 में  पूरे  कर  लिये  जाएंगे  ।
 दो  क्षेत्रों  नामशः  हिमाचल  प्रदेश  में  मणिकरण  ऊष्ण  जल  स्रोत  क्षेत्र  और

 राष्ट्र  में  पश्चिमी  समुद्र  तट  पर  ऊष्ण  जल  स्रोत  क्षेत्र  के  और  विस्तृत  अध्ययन  भी  किये  जाएंगे  ।  क्षेत्र को
 भूतापीय  शक्यता  का  मूल्याकन ध् बयां  करने  के  लिए  मूल्यांकन  छिद्र  कायें  किया  जाएगा  और  यदि  अनुसंधान
 सफल  हो  गये  तो  भूतापीय  विद्युत  परियोजनाएं  शुरू  कर  दी  जाएंगी  |

 1974-75  में  लद्दाख  में
 पूरा  घाटी  की  भू तापीय  शक्यता  का  निश्चय  करने  के  लिए  अनुसंधान  करने

 का  भी  प्रस्ताव है  ।
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 झरिया  कोयला  क्षेत्रों  में  जमा  हुये  कोयले  को  उपभोक्ता  केन्द्रों  में  पहुंचाने  के  लिये  रेलवे  अधिकारियों

 का  प्रयास

 6100.  श्री  जी०  बाई ०  कृष्णन्  :

 श्री  के

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कोयले  को  उपभोक्ता  केन्द्रों  तक  पहुंचाने  में  रेलवे  की

 लता  के  कारण  झरिया  कोयला-क्षेत्रों  में  कोयले  के  भण्डार  जमा  हो  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  जमा  हुए  कोयले  को  ले  जने  के  लिए  रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  किये  गये  प्रयासों

 का  मुख्य  ब्यौरा  है  ?

 .
 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ai  सम्मान  काफी  कुरेशी )  .  विशेष  कर  पूर्वी  क्षेत्र  में

 रियों  और  जनता  द्वारा  बार-बार  किये  गये  आन्दोलनों  के  बिहार-बंगाल  कोयला  क्षेत्रों  में  रेल

 परिवहन  और  माल  डिब्बों  की  उपलब्धता  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।  यद्यपि  इस्पात  कारखाने  के  लिए  कोकिंग

 कोयले  की  मांग  साथ-के-सागर  पुरी  की  जाती  रही  है  लेकिन  ,  कर्मचारियों  के  हाल  के  आन्दोलनों  के  कारण

 झरिया  कोयला  क्षेत्रों  से  नान-कोकिंग  कोयले  की  ढुलाई  में  बाधा  पड़ी  ।

 यदि  ara  की  सामान्य  स्थिति  बनी  रही  तो  झरिया  कोयला  क्षेत्रों  स ेकोयले  के  लदान  को

 गीत  स्तर  पर  बनाये  रखा  जा  सकता  है  ।

 Overtime  bills  pendmg  with  Divisional  Accounts  Officer,  Kota  (Western  Railway)

 6101.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 State

 (a)  the  number  of  overtime  bills  from  May,  1973  to  December,  1973  pending
 with  the  Divisional  Accounts  Officer  in  Kota  Western  Railway  Office;

 (b)  whether  the  Head  Office  has  accorded  sanction  in  respect  of  those  5  em-
 clerks  who  worked  with  the  Station  Master;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  not  making  the  payments?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)

 {a)
 No  overtime  bills  are  pending  with  the  Divisional  Accounts  Officer,  Kota.

 (b)  Yes.

 (c)  The  payment  has  since  been  arranged  on  19-3-1974,

 भारतीय  रेलवे  में  जवान  संबंधी  ठेकों  को  समाप्त  करने  संबंधी  fara

 6102.  श्री  कार  लाल  बरवा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  रेलवे  में  छः  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  जलपान  संबंधी  ठेकों  का

 टन  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 क्या  उक्त  fate  के  अनुसरण  में  भारतीय  राव  में  जलपान-ठेकेदारोंकोਂ  उनके  ठेके  समाप्त

 करने  के  लिए
 दो

 महीने  का  नोटिस  दिया  गया  था  और  उक्त  नोटिस  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अभी  तक  आगे  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  हैं  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  काफी  कुरेशी  )  :  जहाँ  ।

 और  ठेकेदारों  के  साथ  रेलों  दवारा  किये  गये  करार  की  शर्तों  के  अधीन  इस  नियम  के

 गत  आने  वाले  सभी  मामलों  में  अपेक्षित  यथोचित  नोटिस  दिया  जाता  है  ।  हर  रेलवे  पर  नोटिस  की  अवधि

 अलग-अलग  होती  है  ।  सभी  मामलों  में  जहाँ  नोटिस  दिये  गये  रेलें  आवश्यक  औपचारिकताएं  पुरी  करने

 तथा  मामलों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  पहले  से  ही  कार्रवाई  कर  रही  हैं  ।

 Changes
 in  Railway  Timings

 6103.  Shri  Gnkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  procedure  followed  for  informing  the  public  about  the  changes  in  the

 Railway  timings;  and

 (b)  whether  the  timings  of  the  Jodhpur  Mail  bound  for  Delhi  have  been  chang-
 ed  recently  and  if  so,  how  the  public  was  informed  about  these  changes?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 (a)  Normally  public  is  informed  about  mid-term  changes  in  the  train  timings  through
 Press  Notices  published  in  important  newspapers  where  time  permits  and  through
 Station  Notice  Boards.  In  case  changes  in  timings  are  necessitated  due  to  any  un-
 foreseen  circumstances  at  short  notice  such  changes  are  n

 otified  through
 Station

 Notice  Boards  and  All  India  Radio  where  feasible.

 (b)  The  changes  in  the  timings  of  94  Dn.  Jodhpur  Mail  made  recently  could
 not  be  notified  through  Press  for  want  of  time  and  were,  therefore,  notified  through
 notices  on  the  Station  Notice  Boards  and  also  through  the  Jodhpur  Station  of  Alk
 India  Radio.

 बिहार  राज्य  सें  नई  रेलवे  लाइनें

 6104.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  राज्य  की  जिन  नई  रेलवे
 लाइनों

 का  सर्वेक्षण  1972-73  में  होना  वह  वर्ष

 1973-74  के  अन्त  तक  भी  नहीं  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  मुहम्मद  काफी  और  झंझारपुर-लौकही
 बाजार  और  हसनपुर-सकरी  मीटर  आमान  की  नयी  रेल  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  का  क  1972-73 मे

 शुरू  किया  गया  था  ।  झंझारपुर-लौकही  बाजार  नयी  लाइन  का  सर्वेक्षण  पुरा  हो  चुका  है  ।  हसनपुर-सकरी
 लाइन  के  सर्वेक्षण  का  काम  अभी  चालू  फिर  भी  इन  लाइनों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  1974-75  के  बजट

 में  शामिल  कर  लिए  गये
 हैं  और  आशा  है  कि  ये  काम  इस  वर्ष  के  दौरान  शुरू  कर  दिये  जायेंगे  ।

 प्रतापगंज  और  प्रतापगंज-फारविसगंज  खण्डों  के  पुरःस्थापन  के  कामों  को  जिनका  सर्वेक्षण  1973  में  किया
 गया  मई  और  1973  में  मंजूरी  दी  गयी  थी  और

 इस  समय
 ये

 काम  चालू  हैं

 वर्ष  1973-74 में  डीजल  रेलवे  इंजनों  की  उत्पादन  में  कसी

 6105.  at)  सुखदेव  gate  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कभी

 कया  वर्ष  1973-74  में  डीजल  रेलवे  इंजनों  का  उत्पादन

 हुआ है  ;  ak

 इसके
 पूर्वे  at  की  तुलना में  कम

 यदि  तो  इसके  amr  कारण  हैं  ?
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 ar  ।  डीज़ल रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :
 जी  el  रेल  इंजन

 वाराणसी  में  डीजल  रेल  इंजनों  का  उत्पादन  जो  1972-73  में  95  1973-74  में  घटकर

 फ  हो  गया  है  ।

 उत्पादन  में  कमी  बारबार  बिजली  बंद  हो  जाने  के  कारण  पा
 oat

 की  निरन्तर

 भंग  हो  जाने  और  श्रमिक  अशान्ति  के  कारण  हुई  ।

 लेकिन  निधि  के  आवंटन  के  अनुरूप  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि

 के  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 अस्थिर  उत्पादन  वाले  sate  संयंत्र

 6106.  श्री  व्यालार  रवि as

 श्री  रामचन्द्रन  कड तना पटली

 कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  ऐसे  stew  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जिनका  निर्माण  कायें  पुरा  हो  गया  है  किन्तु
 उनमें  निर्माण  सम्बन्धी  बूटियों  और  मशीन  खराबियों  के

 कारण  उत्पादन  में  अभी  तक  स्थिरता  नहीं

 प्रत्येक  संयंत्र  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  संयंत्र  में  उत्पादन  में  स्थिरता  न  आने के  कारण

 देश  को  कितने  उत्पादन  की  हानि  हुई  है  ;  और

 प्रत्येक  कारखाने  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  और
 रसायन मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  दाहुनवाज्  तीन  अर्थात्‌  दुर्गा०

 कोचीन एवं  गोआ

 और  कुछ  आधुनिक  एवं  आयातित  मदों  के  उपकरणों  जैसे  सुधार  fea  गैस

 वेस्ट  हीट  रिकवरी  बायलर  फीड  वाटर  कुछ  पम्पों  आदि  में  आकस्मिक  खराबियों

 के  कारण  दुर्गापुर  एवं  कोचीन  संयंत्र  अभी  सफलतापूर्वक  प्रारम्भ  नहीं  हुआ  है  यद्यपि  विभिन्न  भारों

 पर  परीक्षण  उत्पादन  किया  गया  है  ।  इन  कमियों  का  क्रमबद्ध  रूप  में  पता  लगाया  गया  हैं  तथा

 सुधारात्मक  क्या  किये  जा  रहे  हैं  ।  गोआ  संयंत्र  के  का बन  डाइआक्साइड  ret  कम्प्रेसर  में  कुछ  आरम्भिक

 कमियां  भी  थीं  तथा  इन  पर  कुछ  काबू  पा  लिया  गया  है  तथा  उत्पादन  को  बनाया  जा  रहा  है

 कार्यान्वयन के  प्रथम  में  50  प्रतिशत  क्षमता  के  उपयोग  के  आधार  पर  1973-74 में  दुर्गापर

 एवं  कोचीनਂ  संयंत्र  प्रत्येक  को  लगभग  165,000  मीटरी  टन  यूरिया  का  उत्पादन  करना  चाहिए  ।  इस
 के  विपरीत  इन  संयंत्रों  ने  13,500  तथा  31,500  मीटरी  टन  का  उत्पादन  किया  ।  यूरिया  के

 34,000  मीटरी
 टन

 की  स्थापित  क्षमता  के  साथ  गोआ  दवारा इस थि इस  आधार  पर  170,000  मी०  टन  को

 उत्पादन  किया  जाना  चाहिए  किन्तु  यूरिया  का  140,000  मीटरी  टन  का  वास्तविक  उत्पादन  हुआ  |

 हावड़ा-क्षमता  रेलवे  का  पुर्ननिर्माण

 6107.  श्री  शाक्ति  कुमार  सरकार  :

 श्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा  कुछ  संसद्‌  सदस्यों  ने  रेलवे  मंत्रालय
 का

 ध्यान  हावड़ा-क्षमता
 रेलवे की  ओर  दिलाया  है  ;
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 उन्होंने  समय  समय  पर  जो  मांगें  कीं  उनकी  मुख्य
 बा पन तें  क्या  हं  ;  और

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  हावड़ा-क्षमता  रेलवे  का  पुर्ननिर्माण  करने  का  विचार  छोड़

 दिया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुरेशी )

 उनकी  मुख्य  मांग  यह  है  कि  उस  क्षेत्र  में  रेल  सुविधाओं  की  व्यवस्था  फिर  की  जाय

 जिस  क्षेत्र  में  भूतपूर्व
 डा

 रेलवे  चलती  थी  उसमें  बड़ी  लाइन  बनाने  का  अपना  विचार

 धप  बंगाल  सरकार  ने  नहीं  छोड़ा

 फरक्का  बांध  के  निर्माण  काय  पर  हुआ  व्यय

 6108.  शी  शक्ति  कुमार  सरकार :  कया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  फरक्का  बांध  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  और  उस  पर  कुल्

 कितनी  राशि  व्यय  हुई  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  फरवरी  दराज  परियोजना

 का  स्वीकृत  संशोधित  प्राक्कलन  156.  29  करोड़  रुपये  है  ।  परियोजना  पर  1974  तक

 भग  125.4  करोड़  रुपये  व्यय  हुए  हैं  ।

 VizaQR  बंगाल  के  सुदर  बन  क्षेत्र  में  tad  लाइनों  कालिमा  करने  संबंधी

 नाट्य

 6109.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किया  गया
 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरवन  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 यदि  तो  मस् तावित  लाइनों  की  मुख्य  बातें  हैं  बोर  इसमे  लिए  कितनी
 राशि  मंजूर  की

 गई

 (a)  we  रेल  लाइनों  का  निर्माण  कब  तक  पूरा  हो  जावेगा
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  से  सुन्दरबन क्षेत्र  में  निम्न

 लिखित  बड़ी  लाइनों  के  यातायात  सर्वेक्षण  का  कार्य  रहा

 (1)  कुलपति  होकर  लक्ष्पीकान्तापुर से  काकदूवीप  तक  ।

 (11)  केनिंग  से  गोलाबारी  ।

 (111)  प्रताप  आदित्य  नगर  होकर  हसनाबाद  से  केनिंग  तक  ।

 (iv)  सोनारपुर/चम्पाहटी  से  धमकली  तक  |

 इन  प्रस्तावित  लाइनों  के
 अतिरिक्त

 बज-बज  से  नाभ खाना  तक  डाइमंड  हार्बर  होकर  बड़ी  आमान
 लाइन  के  निर्माण  के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  ।

 सर्वेक्षण  कायें  के  परा a™!  हो  जाने  के  वाद  ही  उपर्युक्त  सभी  प्रस्तावों  पर  निर्णय  किया  जा  सकेगा  ।
 50



 19  4a,  1896  )  लिखित  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरवन  क्षेत्र  में  रेलवे  साइनों  के  लिये  सर्वेक्षण

 6110.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरबन  क्षेत्र  में  नई  रेलवे  लाइनों  के  लिए  किन-किन  स्थानों  पर  सर्वेक्षण

 किया  गया  और  जितनी  बार  सर्वेक्षण  किया  उनका  तारीख-वार ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  सर्वेक्षण-प्रतिवेदनों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  $  और

 क्या  किसी  तकनीकी-आ्थिक  सर्वेक्षण  को  क्रियान्वयन  के  लिए  स्वीकार  किया  गया  है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 bend
 क्षत्र रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 से
 अतीत

 में  किसी  लाइन  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  ।  लेकिन  सुन्दरबन  क्षेत्र  में  निम्नलिखित बड़ी  लाइनों

 के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  :

 (1)  कुप्पी  के  रास्ते  लक्ष्मीकांतापुर  से  काक द्वीप  तक

 (2)  afr  से  गोलाबारी तक

 (3)  प्रतापादित्यनगर के  रास्ते  हसनाबाद  से  कैनिंग  तक

 (4)  सोनारपुर  से  धम खाली  तक

 इन  प्रस्तावित  लाइनों  के  अलावा  डायमंड  थ हारबेर  के  रास्ते  बज-ब्रज  से  नामखाना  तंक  एक  बड़ी  लाइन

 के  लिए  भी  यातायात  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सर्वेक्षणों  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद  ही  इन  प्रस्तावों  पर  आगे  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  केरल  में  ग्रामों  का  विद्युतीकरण

 .
 6111.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  व्या  सिंचाई  और  बतियाते  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 वित्तीय  at  1973-74 के  दौरान  केरल  के  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण किया  गया  ;

 वर्ष  1974-75  के  अन्त  तक  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 केरल  के  सभी  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  कब  तक  हो  जायेगा  ?

 सिचाई  और  fara  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  30  ग्राम  ।

 100  ग्राम  |

 1975-76  के  अन्त  तक  ।

 केरल  में  सिचाई  सच विधायें

 6112.  श्रीमती  भागंवी  तन कप् पत  :  क्या  faa  और  fara  मंत्री  ag  की  कृपा
 करेंगे

 केरल  राज्य  में  इस  समय  सिंचित  भूमि  कितने  प्रतिशत  और

 राज्य  में  सिचाई  सुविधाएं  बढ़ाने  के
 ee

 लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?
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 सिचाई  और  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  fad इधर  केरल  में  1973-

 74  तक  बृहत  माध्यम  तथा  लघु  सिचाई  स्कीमों  से  निर्मित
 की

 जाने  वानी  सिलाई  शक्यता

 कुल  फसली  क्षेत्र  का  23  प्रतिशत  होने  की  संभावना  है  ।

 3.28  लाख  हैक्टेयर  की  अंतिम  सिंचाई  शक्यता  के  साथ  केरल  में  सात  बृहत ou

 सिंचाई

 स्कीमों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  केरल  के  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के

 क्रम  /  इन  परियोजनाओं
 के  लिए  अधिकतम  संभव

 -
 प्रावधान  करने  का  प्रस्ताव  आशा

 बैक  ce  के  से  मस्योजलातों
 को

 ara  पलना  है  कम
 ae  ger  we  लिया  जाए

 पांचवी  योजना  के  प्रथम  वह  के  दौरान  केरल  के  लिये  बड़ी  सिचाई  योजना यें

 6113.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  क्या  सिचाई  और  विद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 {
 \  )  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  aa  में  केरल  राज्य  में  आरंभ  की  जाने  वाली

 बड़ी  तथा  अन्य  सिंचाई  योजनाओं  के  नाम  क्या  और

 इन  योजनाओं  की  रुपरेखा  क्या  है
 ?

 सिचाई  और  fara  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  सिद्धेश्वर  :  1974-75

 के  लिए  केरल  की  वार्षिक  योजना  की  अभी  अंतिम  रुप  दिया  जाना  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 बड़े  एजेंसी  हों  की  आय  में  वद्ध

 6114.  श्री  बी ०  के०  दास चो धरी  क्या  fata,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1970
 से  मैनेजिंग  एजेन्सी  प्रणाली

 की
 समाप्ति  के  बाद  से  सेवा

 करार
 करके  अपने  नियंत्रणाधीन  चाय  कम्पनियों  से

 विलियमसन
 डक्कन

 aa,  डे  आक्टोवियस  जेम्स  फिनले  और  date

 बैरी  जैसे  बड़े  एजन्सी  गृहों  ने  अपनी  आय  में  वृद्धि  की

 यदि
 तो  उक्त  प्रणाली  को  समाप्त  करने  से  पहले  चाय  कम्पनियों  मैनेजिंग

 एजेन्सी  कमीशन  से  उनकी  कितनी  आय
 और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  fra

 णाधीन  चाय  कम्पनियों  के  साथ  हुए  सेवा  करारों  के  कमीशन  से  प्राप्त  आय  का
 अलग  ats  क्या  और

 सेवा  करारों  के  नये  रूप  में  मैनेजिंग  एजेन्सी  प्रणाली
 की

 जारी  रखने
 के

 विरूद्ध
 सरकार

 का
 क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है

 ?

 fata,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बेसब्री न  जा  बरुआ )
 सरकार

 के
 पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 (@)
 1969-70  के  मध्य

 कम्पनियों से
 प्रवर

 सूचनायें  संग्रहीत  की  जा  रही

 ध
 अभिकरण  कमीशन  से  आय  की  बाबत

 एवं  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दी  जायेंगी  |
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 सरकार  ने  इस
 प्रकार  की  प्रक्रियाओं

 को
 .  पहलें  ही  अभिग्रहण  कर  लिया  है  एवं

 इस  छिद्र
 के  समुन्दर के

 कम्पनी  1972  के  खंड  17  में  आवश्यक

 उपबन्ध  जोड़  दिये  गये  कथित  विधेयक  के  खंड  17  की  की  टिप्पणियांਂ

 प्रस्तावित  संशोधन  के  कारणों  को  स्पष्ट  किया  गया  है  ।

 दौडा  बाथ  परियोजना  के  बारे  में  परिचित  बंगाल  से  प्रस्ताव

 6115.  श्री  बी०  Fo  दासचौघरी

 श्री  समर  गुह

 क्या  सिचाई  और  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  बाढ़  पर  नियंत्रण  करने  और
 उत्तरी

 बंगाल  में  सिचाई  सुविधाओं

 के  साधन
 प्रदान  करने  के  लिए  समूचे  मास्टर  प्लान

 के
 भाग  के  रुप

 में
 70  करोड़

 रुपये  वाली  कोस्टा  बांध  परियोजना  के  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  एकਂ  प्रस्ताव

 मिला  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  कार्यवाही  की

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  सिद्धपुर  :  हां

 इस  प्रस्ताव  में  कुछ  अन्तर्राज्यीय  पहलू  निहित  दोस्ता  इसके  साथ-साथ

 अन्य  शेष  मामलों  के  जिनपर  उनमें  मतभेद  विस्तृत  अध्ययन  करने  तथा  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 करने  हेतु  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  अगस्त  1972  में  बिहार  पश्चिम
 बंगाल  नदी  अध्ययन  दल  का  गठन  किया  था  जिसमें  दोनों  राज्यों  के  अधिकारी  शामिल  थे  ।

 दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  1973  में  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  के  मुख्य  मंत्रियों  को

 उनके  विचारार्थ  प्रस्तुत  कर  दी  थी  ।  अभी  तक  कोई  अंतिम  निगम  नहीं  लिया  गया  है  |

 सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्री  ने  दोनों  राज्यों  के  सिंचाई  मंत्रियों  से  इस  मामले  में  शीघ्र

 निर्णय  लेने  के  लिए  भी  अनुरोध  किया

 ata  डिब्बों  के  संचालन  में  घीमी  गति  को  दूर  करके  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  में  संधार  करन

 संबंधी  उपाय

 6116.  शी  बी०  Fo  दासचौघरी :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  एसी  aga  आसान  प्रक्रिया  को  प्रयोग  में  लाकर  रेलवे  के  माल  डिब्बों

 के  संचालन  में  धीमी  गति  को  द्र
 करके

 रेलवे  की  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  करने
 सम्बन्धी

 कोई  सुझाव  सरकार  को  प्राप्त  हुआ है  ,  जिसे  अपनाने  से  रेलवे  के

 दं

 कार्यभार  में  कमी

 होगी  और  वर्तमान  रेल  प्रणाली  पर  ही  वित्तीय  भार  भी  नहीं  पड़े  0

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  कदी  है
 ?

 रेल  AAT  में  उप-मंत्री  (at  मुहम्मद  काफी  कुरेशी  )  जी  नही ं।

 र  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 दिल्लो  स्टेशन  के  पारसल  कोंचा  रियों  q x बारा  अगली  स्टेशन  से  pan  क  लिये  थ  क  को  गई  वस्तुओं  क

 तोल  से  कम  दिखाना

 6117.  श्री  महा दीपक  सिह  शाक्य  क्या  रेल  मंत्री  दिल्‍ली  स्टेशन  से  पार्सल  कर्मचारियों

 द्वारा  दिल्‍ली  स्टेशन  हावड़ा  के  लिये  बुक  की  गई  वस्तुओं  को  वास्तविक  तोल  से  कम
 दिखाने  सम्बन्धी  जांच  के  बारे  में  10  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6782

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संबंधित  आ  क्लर्कों  को  आरोपपत्र  दिया  wat  है  और  उन्हें  दिल्‍ली  मेन

 स्टेशन  से  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  ?

 यदि
 तो  क्या  प्रशासन  का  विचार  वर्ष  1970  और  1971  के  दौरान  पासंग

 कर्मचारियों  द्वारा  दिल्‍ली  से  हावड़ा  के  बुक  की  गई  ताजा  सब्जियों  की  वास्तविक  तोल

 से  कम  दिखाने  के  बारे  में  सतकंता  विभाग  से  जांच  करवाने  का  है  जिससे  यह  लग  सके

 fe  रेलवे  को  इससे  कितनी  आय की  हानि  हुई ?

 रल  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  जी  हां  ।  आठ  पार्सल
 f  ~~

 क्लर्कों  को  आरोप-पत्र  दिये  गये  है  और  उनके  स्थानांतरण  के  आदेश  जारी  कर  fer  गये

 उनमें  से  छः  आपने  स्थानांतरण  पर  चले  गये  है  |

 इस  तरह  की  जांच  करवाने  की  वांछनीयता  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा

 रेलवे  में  तनावपूर्ण  औद्योगिक  संबंघ

 6118.  श्री  देवेन्द्र  fag  गरचा  :

 श्री  बसन्त  साठे  :

 क्या  रेल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेलवे  में  लगातार  तनावपूर्ण  औद्योगिक
 सम्बन्धों  से  निपटाने  के  जिनके  कारण  पिछले  एक  साल  के  दौरान  रेल  संचालन  गम्भीर

 का  है  ?

 रूप  से  अस्त  व्यस्त  उनका  विचार  क्या  लचीला  और  गैर पारस्परिक  दृष्टिकोण  अपनाने

 सभी  कोटियों  के  कर्मचारियों

 की  वैध  मांगों  पर  विचार  किया  जाता

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  wey  कुरेशी
 और  एक  लम्बे  अर्से  से  संवैधानिक  और

 पूर्ण  ढंग  से  काम
 कर  रही  सामूहिक  आदान-प्रदान  व्यवस्था के  विभिन्न  स्तरों  अर्थात्‌  स्थायी

 वार्ता  तंत्र  और  संयुक्त  परामर्श  के  माध्यम  से  उन  मांगों  का  समाधान  किया  जाता
 है  इसके  मैर  मान्यताप्राप्त  संगठनों  सहित  कहीं  से  भी  प्राप्त  होने  वाले
 वेदों  पर  समुचित  विचार  किया  जाता ्य  है  और  प्रत्येक  मामले  में  उपयुक्त  कार्रवाई  की

 जाती  है  ।  जब  अपनी  शिकायतों  को  gar
 मौजूद  तब  अवैध  हड़ताल  और  संरक्षापरककामਂ  जैसे  आंदोलनों

 करने  और  उन्हें  दूर  करवाने  की  इतनी  गुंजाइश

 के  अचानक
 प्रस्फुटित  होने  के  लिए  वास्तव  में

 कोई
 स्थान  नहीं  होना  चाहिए  |

 ्  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  भारतीय  रेलों  पर  श्रमिक
 सम्बन्ध  एक  ऐसा  विषय  है

 जिस  पर  लगातार  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  और  इस  संद  भ॑  में  मान्यता  प्राप्त  फेडरेशनों
 के  तत्वावधान  में  श्रमिक  प्रतिनिधियों  के  साथ  कई  विशेष  बैठकें  बुलाई  गयीं  जो  लाभदायक
 faze  हुई

 केवल  इतना  ही  परम्परा  से  हटकर  4  1974 को  श्रमिक
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 पर  एक  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  गया  था  और  श्रमिक  समस्याओं  में  रुचि  रखने  वाले

 संसद्‌  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  के  कुछ  नेताओं
 और

 दो  मान्यता  प्राप्त  फेडरेशनों
 के

 प्रतिनिधियों  ने  इसमें  भाग  लिया  था
 ।  इस

 सम्मेलन  में  एक  उद्योग  में  एक  यूनियन  की
 नीति  सिद्धान्त  रूप  से  मान  ली  गयी  है  ।

 3.  भारत  रक्षा  नियम  1971  का  उपयोग  करत  हुए  25-11-73  को  जारी  किय  गय

 आदेशों के  अधीन  रेलवे में  26-11-73 के  महीने  की  अवधि  के  लिये  हड़ताल  पर  पाबंदी

 लगा  दी  गयी  है  |  इन  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  वालों को  इन  नियमों  उपबन्ध  के

 अनसार  दण्ड  दिया  जा  सकता  |

 4.
 औद्योगिक

 विवाद  1947  के  उपबन्धों  का  उल्लघंन  कर  के  अवैध  हड़ताल
 करने  वालें  रेल  कर्मचारियों  को  दण्ड  दिया  जा  सकता  है

 ।

 करने  के  लिए 5.
 हड़तालों

 और  आंदोलनों  का  भड़कानेवाले  तत्वों  को  निरुत्साहित

 नहीं  तो  वेतन  नहींਂ  का  सिद्धांत  लागू  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  ।

 6.  अनुशासन  हीनता  के  सभी  मामलों  में  कठोर  कारवाई  की  जायेंगी  ।

 7.  शिकायत  निवारण  व्यवस्था  और  कार्यान्वयन  कक्ष  में  कर्मचारियों  की  संख्या  उपयुक्त

 रूप  से  बढ़ायी  जा  रही  है  ।

 यह
 भी

 विनिश्चय  किया  गया  है  कि  निष्ठावान  कर्मचारियों  की  सेवा
 को

 मान्यता
 ।

 अद्वितीय  के  लिए  उनका  सेवा  काल  बढ़ाया  उन्हें उन्हें  पुरस्कार  दिये

 अग्रिम  वेतन-वृद्धि  दी  जाये  निष्ठावान  कर्मचारियों  के  बच्चों  और  आश्रितों  को  नौकरी  देनें

 में  भी  प्रशासनिक  नियमों  के  भीतर  तरजीह  दी  जायेंगी  ।

 faq  सित ब्य यता  के  fad  पे दोल मं में  मेघवाल  का  मिलाया  जाना

 6119.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करण

 क्या  लकड़ी  और  ate  कड़े-करकट  से  मै थे नाल  बनाया  जा  सकता  है

 )  यदि  तो  क्या  पट्रोल  में  मैथ नाल  मिलाकर  पेट्रोल  को  अधिक  शक्तिशाली  बनाने

 at  किसी  प्रक्रिया  की  सरकार  ने  खोज  की  और

 me

 परिक्षणों  से  यह  पता  चला  है  कि  इससे  इंधन  के  खर्च  में  मितव्ययता  हो

 जी  हां
 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  दाहनवाझ

 और  द... मंथनोल  की  सप्लाई  कम  होने  एवं  ऊंचे  मूल्यों  के  कारण  अभी  तक

 मैथनोल  का  पैट्रोलियम  के  साथ  मिश्रण  करने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  किये  गये  है  ।

 वर्ष  1973  के  दौरान  पूर्वी  रेलवे  सें  अपराधों  घटनाओं में  वृद्धि

 6120.  श्री  ए०  के०  एस०  इसहाक :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 पूर्वी  रेलवे  में  वर्ष  1971  की

 तुलना
 में  वर्ष  1973  में  लूटपाट

 चोरी  की  घटनाओं  में  अत्यधिक  वद्धि  हुई  है  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  आंकड़ें  है  और  उनसे  निपटने के  लिए  क्या  नयें

 उपाय  किये  गये
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 और  (1)  वर्ष  1971

 की

 रेल  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 ना  में  वर्ष  1973  के  दौरान  ga  रेलवे  पर  i  लट-पाट  और  डकैती  की  घटनाओं

 में
 विधि  हुई  है  वहां  यात्री  सम्पत्ति

 की  चोरियों
 के

 मामले
 में  काफी  कमी  हुई  है  जैसा  कि  नीचे  के

 आंकडों  में  गया  है  ——

 1971  1973

 लूटपाट  27  61 a

 सकती  28  37

 1241  663
 यात्री

 सप्त

 की  चोरियां

 -(2)  ua  रेलवे =
 पर  ऐसे  अपराधों  की  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  जो  कदम  उठाये

 गये  2  वे  नीचे  fad  a

 समय (1)  प्रभावित  क्षेत्रों  में  यात्रियों  की  संरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  रात
 c

 सवारी  गाड़ियों  पर  यथा  संभव  सशस्त्र  अस्त्र  के  पुलिस  माग  र  क्षणों  की

 व्यवस्था  की  जाती  स्थानीय  स्थितियों  के  अनुसार  समय-समय  पर  आदमियों

 की  संख्या  में  भी  परिवर्तन  किया  जाता  है  बिहार  में  मागं  रक्षकों  की  व्यवस्था

 को  सुदृढ  करने  के  उद्देश्य  से  रेलवे  सुरक्षा  विशेष  दल  के  दो  प्लाटून  सरकारी

 रेलवे  पुलिस  के  सहायतार्थ  रखी  गयी  है  ।

 (1i)  खोजी  गश्त  की  एक  प्रणाली  चाल  की  गयी  ऐसी  घटनाओं  का  पता  लगाने

 और  मौके  पर  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  सशस्त्र  afer  पुलिस  के  दस्ते

 सादी  पोशाक  में  यात्री  गाड़ियों  में  यात्रा  करते  हैं  ।

 आसूचना  का  काम  तेज  किया  गया  >  और  ऐसे  अपराध-कर्मों  में  अंतर्ग्रस्त

 में  रखा  जाता

 संदिग्ध  व्यक्तियों  को  आंतरिक  सुरक्षा  अनुरक्षण  अधिनियम  के  अंतर्गत  हिरासत
 >  ।

 (iil)  वार्डों
 और

 स्टेशन  प्लेटफार्मो  पर  ड्यूटी  पर  तैनात  रेलवे  gen  दल  के
 चोरियों  को  रेल  सम्पति  की  रक्षा  बुलाये  जाने  पर  अपराध  के  ऐसे  स्थलों
 पर  तेजी  से  जाने  और  पीड़ितों  को  सभी  संभव  मदद  करने  के  लिए  कड़ी
 शर्तें  जारी  की  गयी  है  ।

 (iv)  गाड़ियों  और  रेल  परिसरों  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  बिहार  और  पश्चिम
 बंगाल  में  अपराघ

 की
 घटनाओं  में  बढ़ती  से  चिंतित  होकर  रेल  मंत्री  ने

 72
 में  इन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 को
 पत्र  भेजा  था  और  खासतौर  से  अति

 प्रभावित  क्षेत्रों  की  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  पर  सशस्त्र  रक्षकों  के  व्यवस्था  करने  का  अ
 किया  था  |  रेल  मंत्री  ने  इस  संबंघ  में  21-3-73  को

 अनुरोध

 कुछ  राज्यों के  गृह  मंत्रियों
 और  उच्चाधिकारियों  के  साथ  उच्च  स्तरीय  बैठक  भी  बुलाई  ताकि  यात्री  जनता
 के  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  जा  सक ेI
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 9  1974  लिखित  उत्तर

 वाणिज्यिक  लिपिकों  caret  परिचय  रेलवे  के  महाप्रबंधक  तथा  समय  वाणिज्यिक  अधीक्षक  को  ज्ञापन

 6121.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद

 श्री  atte  लाल  बरवा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  रेलवे  के  18  वाणिज्यिक  लिपिकों  ने  viva  To  सी०  एम०

 आईज  के  पद  के  लिए  1967-68  में  हुए  अनियमित  चयन  के  संबंध  में  21  1974

 को  पश्चिम  रेलवे  के  महाप्रबंधक  तथा  मुख्य  वाणिज्यिक  अधीक्षक  को  एक  संयुक्त  आध्यादेश

 भेजा

 यदि  तो  अभ्यावेदन  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 15  वाणिज्यिक  लिपिकों रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ib &  मुहम्मद
 काफी

 कुरेशी  )
 द्वारा  हस्ताक्षरित  20-3-74  का  एक  संयुक्त  अभ्यावेदन  feat  है  |

 अभ्यावेदकों  ने  शिकायत  की  है  कुछ  व्यक्तियों  को
 ज़ौ

 150-240  रु०  के  वेतन

 मान  में  वाणिज्यिक  लिपिक  के  रूप  में
 स्थायी

 किये  जा  चुके  1966-67
 में  आयोजित

 उपयुक्तता
 जांच  परोक्ष  में  बुलाये  गये  थे  ।  उन्होंने  प्राथना  की  थी  कि  उपयुक्त  कमंचारियों

 तक  पेनल  गलत
 wt  कर  दिया  जाय  और  जो  अन्य  कर्मचारी  उस  समय  प्रचलित  नियमों  के

 अनुसार  पात्र  उन्हें  उस  पेनल  में  शामिल  करने के  बारे में  विवार  किया  जाय  |

 यह  सच  है  कि  कुछ  लोग  जो  वाणिज्यिक  लिपिकों  के  रुप  में  150-240  स०

 वेतनमान  में  स्थायी  किये  जा  चुके  परीक्षा  में  बुलाये  गये  थे  ।  बाद  में  इस  कार्रवाई

 मान्यताप्राप्त  यूनियनों  के  साथ  विचारविमर्श  करने  के  पश्चात्  सक्षम  अधिकारी  द्वारा

 विनियमित  क्र
 दिया  गया  ।  ऐसे  कर्मचारियों  के  बारे  जो  दावा  zat  के  पद  के  लिए

 पात्र  हो  सकत  लेकिन
 स्थायी

 वाणिज्यिक  लिपियों  के  परीक्षा  में  बुला  लिये  जाने  के  कारण

 उस  पद  को  पाने  से
 रह  गये  अब  पदोन्नति  के  लिए  विचार  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  ऐसा

 करने  के  लिए  aga  से  लोगों  का  स्थायीकरण  समाप्त  करना  पड़ेगा  और  फलस्वरूप

 चोरियों  से  िफाण  लगेंगी  ।  फिर  भी  पात्र  कर्मचारियों  को  उपयुक्तता  जांच  होने  तक

 रिक्त  पदों  पर  तथा  आधार  पर  पदोन्नत  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  के  बदरपुर  बिजलीघर  के  कार्यकरण  के  बारे  में  समिति  की  नीय  क्ति

 6122.  श्री  राम  प्रकाशन :  क्या  सिंचाई  और  विवाद  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि Sos

 क्या  दिल्‍ली  के  बदरपुर  बिजलीघर  के  त्रुटिपूर्ण  कार्य  करण  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार

 ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ;  और

 यदि  तो  समिति  के  निर्देश  पद  हैं
 और  उसके  सदस्यों  के  नामਂ  क्या

 सिलाई  और  विद्यमान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धपुर  नहीं

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 दिल्ली  में  आयोजित  अल  इण्डिया  यंग  लायंस  कान्फ्रेंस  a  पारित  संकल्प

 6123.  श्री  समर  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  1974  के  महीने  में  श्री  गोविन्द  ware  की  अध्यक्षता  में  दिल्‍ली  में

 आयोजित  आल  इंडिया  यंग  wad  कान्फ्रेंस  में  पारित  संकल्पों  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया

 गया

 यदि  तो  उन  संकल्पों में  उल्लिखित  मुख्य  मांगों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 aN
 क्या  इन  संकल्पों  के  प्रभावों  की  जांच  करने  के  लिये  कोई  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की

 जायगी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  नीति राज  सिह

 जी  नहीं ।

 से  प्रश्न  ही  नहों  उठता

 राज्यों  के  मिट्टी  के  तेल  के  कोटे  में  और  कसी  करना

 क  6126.
 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राज्यों  के  मिट्टी  के  तेल  के  कोट  में  1974  में  और  कमी  कर
 दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उक्त  कटौती  जनवरी  और  फरवरी  1974  में  की  गई  कटौती  की  तुलना  में  अधिक

 थीं  ;  और

 क्या  सरकार  मिट्टी  के  तेल  का  थोक  और  फुटकर  व्यापार  अपने  अधिकार  में  लेने  पर

 कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :

 डीजिल  तेल  की  बढ़ती  हुई  जिसको  प्राथमिकता  के  अधार  पर  पूरा  करना  के  कारण

 मिट्टी  के  तल  के  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  जारी

 फरवरी  1974  में  20%  और  जनवरी  1974  सें  15%,  की  कटौतीਂ  की  तुलना में  are
 1974  को  15%  की  कटौती  की

 केन्द्र  सरकार  का  मिट्टी  के  तेल
 के

 थोक  तथा  फुटकर  व्यापार  को  हाथ  में  लेने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  यदि  एक  या  एक  से  अधिक  राज्य  सरकारों  मिट्टी  के  तेल  का  ate  और /  या

 फुटकर  व्यापार  अघन  हाथ  में  लेगा  चाहें  तो  सरकार  दवारा  इस  बात  की  संतुष्टि  कर  लेने  के
 कि  इस  व्यवस्था  को  अपने  हाथ  में  लेने  से  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  किसी  भी  प्रकार  की

 कठिनाई  नहीं  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी
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 19  1896  लिखित  उत्तर

 बदे  ताप  बिजली  घर  के  इं  जीनियरों  द्वारा  काम  करो  आंदोलन

 127.  श्री  राम  भगत  पासवान

 श्री  मना  प्रसाद  मंडल

 कया  सिचाई  और  fram  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बदरपुर  ताप
 बिजलीघर

 के  इंजीनियरों  ने  हाल  ही  में  काम  करो

 आन्दोलन  किया  है

 ;
 और

 (@)  यदि  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  और  विद्या  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री  faders

 :
 और

 चूंकि
 क्षेत्रीय  स्टाफ  के  लिए  निर्माण  भत्ते  और  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  स्टाफ  के  लिए  भत्ते

 की  संबंधी  उनकी  मुख्य  मांगों  को  तब  तक  सरकार  दुबारा  स्वीकृत  नहीं  किया  गया

 बदरपुर  ताप  विद्युत  az
 asi  frat

 ने  1-3-1974  को  रविवार  तथा  छुट्टियों  में  काम  न

 करने
 संबंधी

 एक  प्रस्ताव  पास  करके  नियमानुसार  काम  करोंਂ  शुरु  किया  था  |

 इन  मांगों  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  और  सरकार  निर्माण  कार्य  पर  लगे  व्यक्तियों क
 देय  के  लिए  विशेष  निर्माण  भत्ताਂ  और

 विद्युत
 केन्द्र  के  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  पर  काय

 कर  रहे  तकनीकी  जिन्हें  कोई  अन्य  विशेष  वेतन  अथवा  समयोपरि  भत्ता  नहीं  कों

 उत्पादन  भत्ता  देन ेके  लिए  सहमत  हो  गई

 यद्यपि  काम  करोਂ  प्रस्ताव  औपचारिक  रूप  से  वापस  नहों  लिया  गया  है  परन्तु
 परियोजना  पर  कार्य  सामान्य  रूप  से  चल  रहा

 हालत  नाथा  का  निर्यात

 6128.  श्री  राम  भगत  पासवान

 श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रयान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इस  समय  नैफ्था  उत्पादन  उवंरक  कारखानों  की  जा  रही  इसको

 खपत  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  है  ;  ओर

 a?
 ष यदि  तो  क्या  फालन  नैफ्था  निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 पेट्रोलियम  और  रसायन  संजय
 में  खाद्य  शाहनवाज़  :

 दश  ने

 नैफ्था  ar.  उत्पादन  कुल  योजित  आवश्यकता से  कम
 लेकिन

 विमान  उर्वरक  संयंत्रों  के  समने

 विभिन्न  प्रकार  की  कठिनाइयों  के  आने  तथा  कुछ  नए
 उर्वरक  संयंत्रों  के

 चालू
 करने  के  काय  में

 करण  त  समय  नैफ्था  की  खपत  कम प्रारंभिक  कठिनाइयां  उत्पन्न  होने  ay  विलम्ब !  होने  के

 हैं

 (a)
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 इलाहाबाद  डिवीजन  के  सहायक  स्टेशन  मा  दरों  को  असिस्टेंट  थाड  मास्टरों  रेलवे  )  के  रूप

 में  पदोन्नत  करना

 6129.  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :

 श्री  हेमेन्द्र  fag  बनेरा  :

 : 21  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 गत  दिसम्बर  में  इलाहाबाद  डिवीजन  के  205-280  रुपये  वेतनमान  वाले  कितने  सहायक
 सा शरर  के

 स्टेशन  मास्टरों  को  250-.380  रुपय  वेतनमान  में  सहायक  as  Hives ६  नी  रन  में  अस्थायी  और

 पर  पदोन्नत  किया  गया  ;

 क्या  उन्हें  सहायक  are  मास्टरों  के  रूप  में  तीन  महीन  काम  करने  के  दौरान  सामान्य

 aaa  वृद्धियां  नहीं  दी  गई  और  उन्हें  केवल  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  का  वेतन

 और  दिया
 गया

 सहायक  याद  मास्टरों  के  रूप  में  पदोन्नत  किय  जाने  पर  यदि  वेतन  वृद्धि  दी
 जाती  तो  उस  पर  आने  वाले  खर्चे  और  वर्तमान  वैकल्पिक  व्यवस्था  करने  पर  जो  समयोपरिः

 भत्ता  दिया  जा  रहा  है  उस  पर  आने  वाल  बचें  की  तुलनात्मक  स्थिति  क्या  और  क्या  अधिक

 खर्चीली
 व

 fers  अपनाने
 के

 कारण
 रेलवे  को  हानि  हो  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सम्मान  काफी  :  और  नियमित  रूप  से  चयन

 कय  हुए  सहायक  यादे  मास्टरों  के  अभाव  में  205-280  रु०  के  वेतनमान  के  तीन  सहायक  स्टेशन

 मास्टरों  से  1973  तक  की  अवधि  में  काम  की  तात्कालिकता को  देखते  हुए
 250-380  रु०  के  ग्रेड  के  सहायक  ars  मास्टरों  का  काम  लिया  गया  था ।  उन्हें  स्थानापन्न

 भत्ते  का  भुगतान  किया  जा
 रहा

 है  जो  नियमानुसार  स्वीकार्य  है  ।

 1974  में  इन  तीन  में  से  दो  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  ने  सहायक  यार्ड  मास्टर  के

 रूप  में  काम  करनें  से  मना  कर  दिया  ।  अतः  वर्तमान  तमंचा  रियों  से  सर्वोपरि  अधार  पर  काम

 लिया  जा  रहा  इसी  बीच  रिक्त  स्थानों  को  नियमित  रूम  से  भरने  के  लिए  प्रयास  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  से  स्थानापन्न  वेतन  और  समयोपरि  भत्ते  के  दावे  अभी  तक  प्राप्त

 नहीं हुए  ऐसी  स्थिति  में  तुलना  सम्भव  नहीं  है

 विधान  सीमाओं  तथा  लोक  सभा  में  स्थानों  का  आरक्षण

 ~
 6130.  श्री  जगनाथ  जोशो  क्या  fata,  न्याय  अंक  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बता  द  की

 f
 कपा  करेंगे  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  उन  उप  जातियों के  नाम  क्या  है
 उनके  उम्मीदवार  विधान  सभाओं  और  लोक  सभाओं  में  अ  रक्षित  स्थानों  क  प्रतिनिधित्व  करने

 के  पात्र

 fafa,  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति राज  fag  :
 उन  अनुसूचित  जातियों  और  अनसूचित  जन-जातियों  की  उप-जातियों  के  जिनके  सदस्य
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  fader  क्षेत्रों  से  विधान
 सभा  और  लोक  सभा  के  लिए  नवीन  लड़ने  के  पच्चि  राष्ट्रपति  द्वारा  निकाले  गए  संविधान

 आदेश  और  संविधान  जन-जाति  )  आदिश में  दिए  हुए  ये  ae
 निर्वाचन  विधि  निर्देशिका  में  अन्तर्विष्ट
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 प्लास्टिक  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  कीं  कमी

 6131.  शी  डॉ०  पी०  जीजा

 ait  भान  tag  दौरा

 क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  te

 क्या  प्लास्टिक  उद्योग  at  कच्चे  माल  की  भारी  कमी  सामना  करना  पढ़  रहा

 (a)  क्या  सरकार  कच्चे  माल  के  वितरण  का  काय  अपने  नियंत्रण  में  लने  पर  विवार  कर  रही
 है  ताकि  लग  उद्योग  को  नष्ट  होने  से  बचाया  1  सके  ;  गौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पेट्रोलियम  और  रसायन
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज
 :  से

 प्लास्टिक  का  संसाधन  करने  वाले  जो  अधिकतर  लघु  और  मध्य श्रेणी  उद्योग  क्षेत्र  के

 गत  आते  है  को  थर्मो प्लास्टिक  रेजिना  के  अभाव  कठिनाई  का  करना  पड़  रहा

 विशेष  रूप  से  जिम  एककों  की  स्थापना  गत  लगभग  तीन  साल  के  अन्दर  की  गई  थी  उन्हें  इस

 अभाव  का  सामना  करना  पड़  रहा  नए  लघ  उद्योग  क्षेत्र  के  एककों  को  रेजिन  के  देशज  उत्पादन

 के  मांग  की  सप्लाई  को  के  सरकार  कछ  व्यवस्था  करने  का  विचार  कर

 रही

 प्लास्टिक  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियां  और  कच्चे  माल  का  अज्ञात

 6132,  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 श्री  बेकरियां

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  प्लास्टिक  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  का  नाम  क्या  है  ;

 क्या  प्लास्टिक  के  उत्पादन  करने  के  लिये  कच्चे  माल  का  आयात  किया  जाता  और

 (7)  यदि  तो  किन  देशों  से  और  गत  तीन  वर्षों  में  देश-वार  कितने  कच्चे  माल  का

 आयात  किया  गया  है
 ?

 पेट्रोलियम  और
 रसायन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहू  नवाज
 Pa

 प्लास्टिक  का

 माल  तयार  करने
 के  लिये

 देख  में  निर्मित  की  जाने  वालीਂ  प्रमख  मदों  के  ब्यौरे  तथा  वि निर्माताओं  के

 नाम  नीचे  दिये  गये  है
 :-

 ॥ हम  पॉलीऐथिलीन  घनत्व  वाली

 aaa  अत्कली  कमिकल  कारपारेशन  कलकत्ता

 मास  यूनियन  कश्रबाइड  लि०  बम्बई

 2.  पॉलीऐथिलीन  घनत्व वाली )

 मास  पोलिओंलिफिज  इंडस्ट्रीज  लि०  बम्बई  |
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 3.  a  डीसी

 नित tad  अहमदाबाद  मन्युफेक्चा रंग  एण्ड  केलि कों  प्रिटिंग  कं
 ०  बनाई

 tad  कैमिकल्स  एण्ड  प्लास्टिक  इंडिया  लि०
 मंदिर  में  )

 मैसर्स  दैनिक  कैमकल  इंडस्ट्रीज  fatto,  बम्बई

 मैसर्स  श्रीराम  विनायल  एण्ड  केमिकल्स  इंडस्ट्रीज  कोटा

 dad  प्लास्टिक्स  एण्ड  रेसियल  एण्ड  केमिकल्स  fro

 ats  )

 4,  पोलग्रीन

 लि०
 बम्बई

 (a)  मैसर्स  हिन्दुस्तान  पोलिमर  विशाखापट्टनम  ।

 एसिटेट  मो लॉ डिंग  ग्रेस्यूल्स

 मैसर्स  gee  मंगलिया  प्लास्टिकूस  इंडिया  कलकत्ता  |

 मैसेज  मैसूर  एटिकेट  एण्ड  कैमिकल्स  लि  ०,  कारखाना  कर्नाटक

 6.  फाइनल  फोन  लड़ी हाइड  मोल्डिंग  पावडर

 ह्रास  वक लाइट  याने  fio,  सिकन्दरा बाद
 ।

 मेसर्स  इंडियन  प्लास्टिक  बम्बई

 do  ATso  पी०  Fo  इंडस्ट्रीयल  प्लास्टिक  मैनुफैक्चरिंग  क०
 '

 बम्बई  |

 यूरिया  फार्मेल्डिहाइड  मॉडलिंग  पावडर  :

 ध्दे ह. मसस  रकम  प्लास्टिक  fro,  फरीदाबाद  ।

 इंडियन  प्लास्टिक्स  बम्बई ।

 (7)  प्राग  इंडस्ट्रीज  कोयम्बतूर

 यमसू  कमपोफोर्म  बम्बई  |

 उपर्युक्त  प्लास्टिक  के  निर्माण  के
 लिये

 अपेक्षित  मूल  कच्चा  माल  देशज
 ये  निम्नलिखित  है  —

 (1)  इसराइल  एल्कोहॉल

 (2)  कैलशियम  कारबाइड

 ्
 >  क्लोरिन  /  हाइड्रोक्लोरिक  एसिड

 वेजन (4)

 नेता (5)

 फिनाल (4)

 62



 19  1896  )
 लिखित  उत्तर

 (7)  यूरी

 (  8)  फार्मेल्डिहाइड

 9)  सेल् लय लॉस  एं सि टेट  फ्लेक्स

 (10)  प्लास्टिसाइजसं

 (11)  स्टबीलाइजसे  एवं  रंग

 (12)  उत्प्रेरक  तथा  अन्य  प्रक्रिया  रसायन

 उपर्युक्त  में  सेल्यूलोज़  एटिकेट  रसिया  एवं  उत्प्रेरकों  और

 रंगो  का  arate  किया  जाता  नदी
 सन्देह  यह संभव

 हैं
 कि  जब  कभी

 समय  समय
 पर  कमियां  उत्पन्न  हो  जाती

 इन  में  से  कुछ  अयान  फीनेल  के  आयात

 किये  जाने  की  इजाजत  दे  दी  जाती

 आयात  विभिन्न
 अर्थात्‌ यू०  एस०  य०  के ०  पश्चिम  हॉलैण्ड  तथा  जापान

 से  किया  जाता  है  ।

 कयों  कि
 रसायन

 तथा  उत्प्रेरक  आदि  एक  प्लास्टिक  अन्य  प्लास्टिक  @  भिन्न  भिन्न  होती  हैं  और
 ये  बड़ी  संख्या  में  हैं  यद्यपि  मात्रा  थोड़ी  ही  इन  आंकड़ों  को  अलग  से  बताना  कठिन

 nN
 थरमोप्लास्टिक्स  के  निर्माण  के  लिये  कच्चे  जिन  के  आयात  किये  जाने  की  इजाजत  गई  है
 का  कुल  मूल्य  40  से  70  लाख  रुपये

 वर्षीय
 के  बीच  है  और  मुख्य  रूप  से  सेल्लमूलोस

 एलिफ़ैंट  का  30  से  110  लाख  रुपये  के  बीच  हैं  ।

 फिनोलिक  तथा  यूरिया  मोल  डिंग  सामग्रियो ंके  बारे  में  आयात  बहुत  अधिक  नहीं  आयात  मुख्य
 रूप  से  देशीय  अन्तर  की  पूरा  करने  के  लिये  यू ०  एफ०  फिनोल  के  सेल्यूलोज़  पत लप  से

 और  देश  में  फार्मलडिहाइड के  उत्पादन हेतु  जब  द  शिव  मेथ  नोल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  होता
 तो  फोर्मालडीहाइड  की  थोड़ी  सी  मात्रा  से  संबंधित

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अवधी  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  मीटर  गज  लाइन  को  ब्राउन  गज

 लाइन  म  बदलना

 6133.  श्री  डी०  पी०  जीजा  क्यो  रेल  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  मीटर  गेज  लाइन  को

 ब्राड  गेज  लाइन  में  बदलने  की  कोई  योजना  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बात  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी

 गुजरात
 में

 वीरमगाम-आखा
 और  कालानूस-पोरबन्दर  .  कालानूस-सीका  और

 जामनगर-बेदो  शाखा  लाइनें  भी  शामिल  हैं  )  के  बीच  557  fro  मी०  लम्बे  मीटर  लाइन  खण्ड

 का  आमान  परिवर्तन
 प्रगति पर

 दिसम्बर  1971  में  इस  काम  की  मंजूरी  गयी  थी  और

 1977  तक इस  पर  42.  92  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान  यह  काम

 पूरा  हो  जायेगा  |

 अहमदाबाद  लाइन  जो  आंशिक  रूप  से  गुजरात  राज्य में  पड़ती  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  के  लिये  एक  सर्वेक्षण  भी  किया  गया  रिपोर्ट  विचाराधीन  है  ।
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 जामनगर-बदी  लाइन  पर  यातायात

 6134.  डी०  पी०  जायजा  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  जामनगर-बंदी  लाइन  निकट  भविष्य  में  रेलवे  यातायात  के  लिए  बंदਂ  कर  दो  जायेगी

 और

 यदि  तो  कब तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कग: (श्रों  मुहम्मद  शफी  :
 जो  लकिन

 ओखा  और
 कानालुस-पोरबन्दर

 मोटर
 लाइनों  जिसमें  जर्मनी-बेबी  काना  लूस-सिका  शाखा

 लाइनें  शामिल  हूँ  )  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  का  जो  कॉम  चले  रहा  है  जिसके

 1977  में  पूरा  हो  जाने  की  आधा  है  उसके  संबंध  में  जामनगर  और  वदी  के
 बीच  वाली

 वर्तमान  लाइन  संरक्षण  को  जामनगर
 शहर

 के

 भाड़-भाड़  वाले  क्षेत्र  से  हटाकर  बाहर  की  और

 ।  और  art  के  लिए  वर्तमान  प्रारम्भिक  स्थल  के मोड़ा  जा  रहा  एसा  जामनगर  से

 तज  माड़  को  देखते  हुए  किया  जा  रहा
 है

 जो  बड़ी  लाइन  के  लिए  उपयुक्  नहीं  साथ  ही

 जामनगर  में  वर्तमान  स्थल  पर
 विस्तार  के

 लिए  पर्याप्त स्थान  होने  तथा  जामनगर  के

 भीड़-भाड़  वाले  और  मकानों  वाले  इलाकों  को  बचाने  के  उद्दीन  से  भी  एसा  किया  था  रहा  है  ।

 जामनगर  स्टेशन  के  लिए  नयी  जगह  तला  की  जा  रही  मार्ग  परिवर्तन  करके  sara  जाने

 वाली  प्रस्तावित  लाइन  &  बदो  बन्दरगाह  तक  बड़ों  लाइन  के  '  एक  उपयुक्त  रेले  सम्पर्क  की

 व्यवस्था  को  जाय गो  ।

 set  नहीं  उठता
 ।

 केन्द्रीय  मंत्रियों  और  मंत्रालयों  दवारा  पेरोल  का  उपयोग

 6135.  श्री  ज्योतिर्मय  कया  पेट्रोलियम  और
 रसायन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करोंगे  कि

 1973  से  1974  महीने  वार  प्रत्येक  केन्द्रीय  मंत्री  तथा
 मंत्रालय  ने  कितने

 मूल्य  के  तथा  कितनी  मात्रा  में  पट्रोल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उपयोग  किया ए

 पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख दी  जाएगी |

 एल्यूमिनियम  उद्योग  के  लिए  बिजली  की  दरें

 6136.  श्री  ज्योति म ंय  ag  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करण
 कि

 का
 क्या

 सरकार  का  विचार  एल्यूमिनियम  उद्योग  के  लिए  बिजली  की  दरों  में  कमी  करने
 a  “4

 क्या  सरकार  द्वारा  dare  को  गई  योजना  के  उद्योग  A  बिजली
 सप्लाई करने  वाले  राज्य  बिजली  बोर्डो  को  इस  कारण  होने  वाल  हानि  की  प्रतिप  की

 जाएगी ;
 यदि  तो  तयार  को  गई  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 एक  विशेष  उद्योग  के  साथ  विशेष  व्यवहार  करने  के  क्या
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 सिंचाई  और  विद्युत  data  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  )  नही ं।

 प्रदान  नहीं  soar

 पश्चिम  बंगाल  में  बिजली  की  सप्लाई  की  स्थिति  बिगड़ता

 6137.  शी  इन्द्रजाल  ग  प्त  क्या  सिचाई  और  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  में  फरवरी  और  मान  1974  के  दौरान  बिजली  की  सप्लाई  की

 स्थिति  और  अधि  बिगड़  गई  जिसके  कारण  बिना  tg  सूचना  दे  बार-बार  तथा  लम्बे  समय

 तक  बिजली  को  बन्द  करना  पड़ता

 यदि  तो  इस  स्थिति  के  बिगड़ने के  क्या  कारण  हैं  ;  और (@) )

 पश्चिम  बंगाल  की  जिसकी  सप्लाई  कम  किन  आधारों  पर  उत्तर  प्रदेश  में

 रिहंद  काम्प्लेक्स  को  दी  जा  रही  हैं  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धपुर
 :

 और  सत्य है
 कि  पश्चिम  बंगाल  क्या  महीनों

 से  बिजली  की  कमीं  का  सामना  रहा  है  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  लोड safer ग  करके  बिजली  की  खपते  पर  पाबन्दियां  लगानी  पड़ी  है  ।  इस  कमी  का  मुख्य

 कारण  यट  ्  के  राज्य  में  विद्युत  जनन  क्षमता  में  बिजली  की  मांग  जितनी  वृद्धि  नहीं  हुई  है

 और  संयंत्र  उपलब्धता  कम  थी  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  नुकसान  पहुंचा  कर  उत्तर  प्रदेश  को  कोई  बिजली  नहीं  दी  जा  रही

 है  ।

 पांचवी  योजना में  ताप  बिजली  घरों  के  लिये  स्थानों  क  चयन  हेतु  समिति  को  नियुक्ति

 6138.  श्री  इन्द्रजीत  गीत  :  क्या  सिचाई  और  fart  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पांचवीं  योजना  में  सरकारी  क्षेत्र  में
 बृहत

 ताप  बिजली  घरों  को  स्थापना  के  लिए

 स्थानों  के  चन  हेतु  सरकार  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  थो
 ;

 यदि  तो  उक्त  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  की  और

 उन  पर  सरकार  ने  क्या  निणंय  लिया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर
 से

 att

 समिति  ने  विभिन्न  स्थलों  का  दौरा  किया  हैं  और  इसके  शीघ्र  हो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  का  संभावना

 आवास  क  चरली  नामक  स्थान  तल  का  पाथा  जाना

 6139.  श्री  परषोत्तम  काकोडकर
 :

 ott  तरुण  गोग्रोई

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आसाम  में  तेल  के  नये  स्रोतों  का  हाल  में  gat  लगा  है  और
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 (a)  यदि  ते  क्या  आसाम  के  नामक  स्थान  पर  तेलਂ  का  पता  लगा  था ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  जो  at

 जी  a

 दिल्‍ली  मं  गर्मी  क  महीनों  म  बिजली  फेल  होने  को  रोकन  के  उपाय

 6140.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  सिचाई  और  विद्या  मंत्री  og  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क  क .

 nu ह  )  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने  आवश्यक  कदम  उठाये  है  कि  गत  ae

 की  भांति  दिल्‍ली  में  गर्मी  के  महीनों  में  बार-बार  बिजली  फल  नहीं  और

 यदि  तो  तत्संबंध  मुख्य  बातें  कया

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  और  दिल्‍ली

 विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  आगामी  ग्रीम  महीनों  के  दौरान  fara  केन्द्रों  से  इष्ट तम  विद्युत
 उत्पादन  बनाये  रखने  के  लिए  संयंत्र  तथा  उपस्कर  के  उचित  रख-रखाव  जेसे  पर्याप्त  उपाय  कर

 दिये

 दिलो  बिद्अत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  TIT gay  में  विद्युत्‌  को  हानि

 6141.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  :  क्या  सिचाई  और  feat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विद्युत्‌  प्रदाय  संस्थान  को  इस  समय  पारेषण  में  10  प्रतिशत  विद्युत  की

 हानि  होतो  है  जो  बहुत  अधिक  है  ;  और

 यदि  तो  इस  हानि  को  कम  करने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 सिचाई  और  वियत  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  (%)  अनुमान  लगाया  गया

 है  कि  1973-74  में  fast  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  वितरण  प्रणाली  में  10  प्रतिशत  हानिया

 हुई  हू  जबकि  पोषण  तयबा  वितरण  हानियों  की  अखिल  भारतीय  औसत  18.  3  प्रतिदिन  है  |

 अपनो  प्रणाली  में  ऊर्जा  हानियों  को  और  कम  करने  के  लिए  दिल्लीਂ  विद्युत  प्रदाय
 संस्थान  निम्न  लिखित  उपाय  कर  रहा  है  ——

 (1)  हानियों  कम  करने
 के  लिए  33  के०  वी०  उपकरणों  पर  5  एम०  वो०  ए0०  आर०

 11
 संधा  मित्रों  का  प्रतिष्ठापन  किया  जा  चुका  11  के०  वो०  उपकारों

 fe तथा  लाइनों में  कुल  ETA  वो ०  ए०  आर०  क्षमता के  9  संधा  मित्रों  का  भी  Ald  दि sorts
 किया  जा  चुका  और  संघारित्रों  के  प्रतिष्ठापन  के  संबंध  में  अध्ययन  किये  जा  रहें

 (2)  थोक  उपभोक्ताओं  के  लिये  विद्युत  गुणांक  में  संशोधन  की  व्यवस्था  करते

 हुए  समझौता  किया  जाता
 है

 ।

 (3)  दिल्लो  के  बदं-गीत  220  के०  वी ०  के  एक
 से  arf:

 वृत्त को  शीघ्र  पूरा  किया  जा  रहा  है  जिससे
 बड़ी  मात्रा  na |  eeu  नयों  से  बचा  जा  सक  |
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 लिखित  उत्तर
 19.0

 1896

 =
 बलियापट्णम  में  रल  तथा  सड़क  पुल  की  खराब  <  ay

 6142.  श्री  सी०  कण  चन्द्रप्पच :  क्या  रल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 var  में  रल  तथा  सड़क  पूल  बहुत  खराब  हालत  में  हैं
 और  पुल  पर  लगे  लकड़ी  के  अधिकांश  तख्ते  टट  गये  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  हैकि  इसके  कारण  यात्रियों  तथा  वाहनों  को

 भारी  असुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  है  और

 इस  पुल  को  मरम्मत  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :.  जी  नहीं

 उपर्युक्त  (#)  के  उत्तर  देखते  हुए  sex  नहीं  उठता

 दक्षिण  रेलवे  के  कालो-मंगलूर खण्ड
 पर  बलपट्टणम  स्टेशन  के  समीप  रल  एवं  सड़क

 पुल  के  सड़क  यातायात  के  लिए  प्रचलित  सीम ८  कंक्रीट  स्लैब  डेक  सहित  100  फुट  के  इस्पाती

 गोरों  के  12  स्पेन  और  एम् माप दल  यातायात  की  आवश्यकता  कों  पूरा  करने  के  लिए  दोनों  ओर  2  फूट
 6  इंच  चौड़  प  दलित  हैं  जिन  पर  लकड़ी  के  तख्त  लगे  भारी  dew  यातायात  के  कारण  घिस

 fae  जाने  रे  पदार्थों  के  लकड़ी  के  तख्तों  के  बार  बार  नवीकरण  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।

 ये  नवीकरण  अविलम्ब  fea  जात  हाल  A  में  पिछलों  मार्च  में  पदार्थों  के  80  तख्तों  का

 नवीकरण  गया  है  और  ये  पैदल-पथ  अच्छी  हालत  में  हूँ

 हावड़ा  तथा  हुगली  जिलों  में  मार्टिन  लाइट  रेलवे  के  मार्गों  क  लिये  बड़ी  लाइन

 6143.  श्री  रानी  सत  क्या  रल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :
 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  जने  केन्द्रीय  सरकार  को  हावड़ा  और  हुगली  जिलों

 में  पुरानी
 मान  लाइट  रेलवे  के  मार्गों  पर  बड़ी  ta  लाइन  बनाने  के  लिये  भूमि  खरीदने  के  समूचे  व्यय

 कों  उठाने  का  आश्वासन  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बाते  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  का  निर्णय  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुर  :

 हावड़ा-आम्ता  और  हावड़ा-शिमाला  लाइनों  के  निर्माण  कार्य  की  इस  शर्ते पर  मंजूरी
 दी  गयी  है  कि  न  केवल  भूमि  की  कीमत  बल्कि  निर्माण  और  परिचालन  ad  का  50  प्रतिदिन  भाग

 ह
 राज्य  सरकार  ५ कं  ay  प्रस्ताव  पर  विचार  किया वहन  क्रिया  होगा  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 जा  car

 डी०  जी०  टी
 ०  डी  ०  की  अनुमति  के  बिना  औषध  फर्मों  द्वारा  कुछ  वस्तुओं  का  विविधीकरण

 6144.  श्री  भाल जी  भाई  परमार  :  व्या

 करेंगे  कि  :  पेट्रोलियम
 और  रसायन  यह  बताने  की  HAT

 क्या  औषध  फर्मों  कुछ  वस्तुओं  के  विविधीकरण  के  fat  डी०  जी०  टी०  डी०  सें

 अनुमति  नहीं  लो  थो  ;
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 mr  ary  हवा
 ufe  नहीं  a  छह  वर्षों  ba  |  SUIS  फंमों  की  कुछ  वस्तुओं  के  विविधीकरण  दे  लिए

 (a)
 दी  गया  प्रत्य य् क  अनुमति  की  सजदा  संख्याएं  तथा

 तारीखें
 क्या  है  ;  और

 यदि  feats  नहीं  रखा  गयां  तो  इसके  क्या  कारण

 चे टो लियम  और  रसायन  मंत्रालय
 में  राय  मंत्री  a ( ay  शाह  नवाज  ai):  दिनांक

 ी
 27-10-+1966  के  प्रैस  नोट  कीं  wat  के  अनुसार  लोक  सभा के  दिनांक  3

 1974  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  553  के  साथ  संलग्न  की  गई  qf} )  औद्योगिक  उपक्रमों
 को

 बिना

 किसी  लाइसेंस  के  नई  वस्तुओं  क  निर्माण  के  faa  उत्पादन  में  विविधीकरण  करने  को  स्वतंत्रता

 दो  गई  vad  कि

 eq  में  उपलब्ध  होने  वाले  छोटे  छोट  संशोधन  को  छोड़कर  कोई  अतिरिक्त

 संयंत्र  अथवा  मशीनरी  स्थापित  न  क

 ने
 (2)  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  कोई  अतिरिक्त  व्यय  |  al  ह

 (3)  विविधीकरण  कुल  उत्पादन  के  25  प्रतिशत  से  अधिक  न  हो  ;  और

 (4  विविधीकरण  में  वे  विशिष्ट  मर्दे  शामिल  न  हों  जिन्हे  मुख्य  रूप  से  लघु  पैमाने  के  उद्योगों

 के  संरक्षण  के  लिये  ad  में  सम्मिलित  fear  गया  था  ।

 एसे  उपक्रमों  को  अपने  निर्माण  संबंधों  कार्यक्रमों  तथा  सीमित  को  जाने  वाली  नई  वस्तुओं
 के

 बारे  में  ब्यौरों  को  सूचना  तकनीकों  fasta  महानिदेशालय  अथवा  संबंधित  प्राधिकारियों  को  ये  बने

 पड़ती  थी  ।  उत्पादन  में  विविधीकरण  करने  के  लिये  इस  प्रकार  की  sure  नहीं  लेनी  पड़ती

 थी  |

 और  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 मेट्रोनिंडाजॉल  बनाने  के  लिये  मे  एण्ड  बेकर  को  जारी  किया  wat  अनुमति  पत्र

 6145.  श्री  भाल जी  भाई  परमार  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  के

 क्या  मंट्रोनिडाजोल  बनाने  के  लिये  मे  एण्ड  बेकर  के  ad  1968  में  अनुमति-पत्र  जारी
 किया  गया  था  और  यदि  तो  अनुमति  पत्र  में  कितने  क्षमता  का  उल्लेख  किया  गया  था  और
 उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  मट्रोनिड।जोल  और  प्लेंजिल  के  मूल्यों की  मंजूरी देने  के  जब  पत्र  में  अधिकतम

 मूल्य  दिया  गया  यक-मुक्त  समझौता  किया  गया  था  ;  और

 ~
 गत  तीन  वर्षों  में  उन्होंने  क्षमता  से  अधिक  कितना

 उत्पादन
 किया  और  वह  अनुमति  पत्र

 जारी  fea  जाने  के  कारण  प्रत्यक्ष  तथा  प्रयोग  रूप  में  कितन  विदा  मुद्रा  अन्य  देशों  की  जा
 रही है  ?
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 ा  i

 वर्ष  1968
 पेट्रोलियम  और

 रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  में  बताई  गई में  मे  सस  मे  एण्ड  बेकर  औद्योगिक  मंत्रालय  27  1966  के  ब्यास  थ

 गीति  के  मट्रोनाइड।जोल  का  aga  मात्रा  में  उत्पादन  करने  के  लिए  निर्मला ललित  शर्तो

 के  आधार  पर  अनुमति  दी  गई :

 (1)  वे  आवश्यकता  पड़ने  पर  अपने  उत्पादन  का  कम
 से  कम  30%

 प्रतिशत  भाग  अन्य
 उत्पादकों

 और  निर्माताओं  को  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  म्यों  के  आधार  पर  देंगे  ।

 (ii)  वे  समय  समय  पर  उत्पादन  विवरण  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  को

 औषध  1970  को  लागू  करते  समय  कंपनी  ते  उसक  अंतगर्त

 के  दवारा  विपणन कल्पित  योजनाਂ  को  अपनाया  जिसके  अनुशार  निर्माता  अपनी  स्वच्छ  से  उस

 किए  गए  समस्त  त  से  संबंधित  अल्प  योजना  को  सरकार  के  पास  अनुमोदन
 भज  सकें

 ताकि
 कराधान  ते

 पहले
 समग्र  कुल  लाभ  कल  विक्रय  से  15% से

 अधि  क  कान  तदनुसार  कंपनी  ने

 एक  प केज  प्रस्ताव  भेजा  जिसमें  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त  फ्लागिल  सम्मिलित  था  ।  इसे  उत्पाद

 मुल्यों  के  बारे  में  स्थिति  नीचे  दिखई  गई  है  ———

 पक  पह  आकार  15-5-70  से  1970 से  1-7-72  को  घट  हुए  मुल्य

 पच  कम  फार  दवारा  एम  एण्ड
 डब  ज़ो  सरक।र

 अनुमोदित  द्वारा  स्वच्छ  द्वारा  1973

 मलय  से
 घटाये  कों

 aaa किए  गए
 रुपय  )  गय  मलय

 ean
 ——

 10  Zo  7.33  5,  30  4,75  4,30

 9.06 21 ट  15.  59  11.13  19.  03

 250  Zio  144.11  119,34  107.42  95.44
 an

 गि  tee  नियंत्रण  )  आदर
 यह  देखा  फि  सरकार  द्वारा  अनुमोदन

 a  3

 1970  को  लागू  करने के  बाद  वालें  मृतकों

 fara  रही  :-
 वह  1971  से  1973  तक  उनका ‘  = ——___—_—-— a

 1971  e  ry  e  e  5941  फिलोग्रीम

 e  e  6922  किलोग्राम 1972  ह
 1973  e  e  >  7645  फिलागय्राम

 दश  में  मेट्रोनिडाजोल  का  अवात  निम्नलिखित  रही

 aq  मात्रा  टनों  मूल्य  लाख  रुपयों  में

 1970-71  60

 1971-72  ह  7.15  ५  31

 1972-73  e  16.26  21.  66
 a

 Py  दिग जपा  क
 विस्त।र  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  आवेदन  पत्र  के  ATS  मीटरों  टन  मैट्रोनिडाजौल  के

 निर्माण
 उत्पादन  के  लिए  अप गीत  कच्चा  माल  का  मुल्य  81,  994  रुपये  बताया  गया  था  ।  इस

 से  परोक्ष  रूप  में  बाहर  भजो  गई  विदेशी  मुद्रा  की  मात्रा  उपलब्ध  नहीं
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 dad  जीप  एन्ड  कम्पनी  लिमिटेड  को  माल-दिख्बों  के  लिये  fea  गये  आउंस

 6146.  शी  एस०  एन०  सिहुला  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 _
 गत  दो  वर्षों  में  मैसेज  जैसा  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  को  कितने  माल  डिब्बों  के  लिये  आर्डर

 fet  गये  ;.  और

 इसਂ  अवधि  में  इस  कारखाने  ने  कितने  माल  डिब्बे  सप्लाई  किय े?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुर  ग  :  और  सूचना  इस  प्रकार

 डा  के  हिसाब  *)

 वर्ष के  आरंम्भ  वर्ष  के  दौरान  वर्ष  के  दौरान  वर्ष
 के

 दौरान

 में  बकाया  दिये  गये  उपलब्ध कुल
 माल-डिब्बों

 हज़ार  आंध्र  की  सूपुदंगी आडर
 अप्रैल

 1972-73  200  2159, 5*  180.  5 e  2,462

 1973-74  1,979  900  2,879  680

 परिचय  बंगाल  के  साल-डिब्बों  निर्माताओं  को  माल-डिब्बे  बनाने  के  लिये  मिले  आं रों  में  कमी

 6147.  श्री  एस०  एन०  सिंहदेव  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्ववर्ती  दो  वर्षों  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  के  माल-डिब्बा  निर्माताओं  को  माला

 डिब्बों  के  लिये  कम  आडर

 यदि  तो  पश्चिमी  बंगाल  के  माल-डिब्बों  औद्योगिक  कारखानों  को

 qv  1972-73  और  1973-74  में  कितने  माल-डिब्बों  के  fad  आर्डर  दिये  गये  ;  और

 उक्त  अवधि  में  इन  कारखानों  ने  कितने  माल-डिब्बे  सप्लाई  किय े?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6655/74]

 1974-75  के  दौरान  रल  माल-छिंग्बों  को  आवश्यकता

 6148.  श्री  एस०  एन०  सिंहदेव  :

 श्री  वीरभद्र fag  :

 कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  को  वर्ष  1974-75  के  दौरान  कितने  ad  माल-डिब्बों  की  आवश्यकता  होगी  ;

 (@)  रल  मंत्रालय  के  कहने  पर  1974-75  के  दौरान  कितने  माल-डिब्बे  बनाये  जायेंगे  और

 कितने  परिव्यय  प्रस्ताव  है  ;  और

 उक्त  अवधि  में  माल-डिश्वों  की  सप्लाई  के  लिये  किन  यूनिटों  को  यूनिट वार  आडर
 दिये  गय

 —=  ee

 त्रासदियों  के  हिसाब  से  इसमें  502.5  ara  fest  के  आडर  शामिल
 हीं
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 e रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )
 e  और  1974-75  के

 दौरान  और  पांचवी  योजना के  परवर्ती  वर्षो में  माल  यातायात  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से

 रेलवे  का  इरादा  1974-75  में  लगभग  63  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  14,000

 डिब्बे  के  हिसाब  प्राप्त  करने  का

 जिन  फर्मों  और  रेलवे  कारखानों  को  रेलों  द्वारा  माल  डिब्बों  के  आर  पहले  ही  शय
 जा

 चुक  है  और  जो  उपर्युक्त  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  उनके  नाम  इस  प्रकार  द्

 क्रम  स ं०  फर्म  कारखाने  का  नाम

 1  ब्रिज  एण्ड  रूफ
 ba

 2  ब्राइट

 मैसेज  बने  एण्ड  कम्पनी

 ५
 मैसर्स  सिनको

 मेसर्स  हिन्दुस्तान  जनरल  इंडस्ट्रीज

 मेसर्स  आई०  एस०  sea

 मेसर्स  जीप  एण्ड  कम्पनी
 '

 मेसर्स  मानने  इंडस्ट्रीज़

 मेसर्स  एस०  स्ट्रक्चर

 10  मेसर्स  टेपों

 11  रेलवे  अमृतसर

 12  रेलवे  गोल्डन

 थन
 13  रेल  q  समस्तीपुर

 aaa  इण्डियन  oss  कम्पनी  हावड़ा  और  मैसेज  कलकता  दारा  amit

 कौ  सप्लाई

 6149.  शी  एस०  एन०  faa  बेव । बया रल ब्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  इण्डियन  caves  वैगन  कम्पनी  लि०  हावड़ा  और  मेसर्स  कलकत्ता  को

 जितने  वैगनों  की  सप्लाई  करने  के  लिये  क्रयादेश  दिये  गये  उनकी  सप्लाई  करने  में  उक्त
 नियां  असफल रही  हैं

 यदि  तो  इन  दो  कारखानों  को  कितने  anal  की  सप्लाई  करने  के  लिए  woe

 दिये  गय  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  कारख़ानों  ने  कितने  वैगन  सप्लाई  किये  ;  और

 वर्ष  1974-75 में  कितने  वैगनों  की  सप्लाई  करने  के  लिए  इन  दो  कारखानों के  पास a.
 aman  अनिर्णीत  पढ़े

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  जकी  :  जी  नहीं  ।
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 इन  दोनों  फर्मों
 के

 us  प्रत्येक
 पहली  अप्रैल  को

 माल-डिब्बों
 के  बकाया

 वर्ष  के  दौरान  दियें  गये  नये  आंध्र  र  जितने  माल  डिब्बे  सप्लाई  किये  उसका  विवरण  इस

 कार  है  :--

 के  हिसाब
 से  )

 nn  धि  धि  —  धि  धि  धि  धि  धि  औ  धि  औ  निधि  निधि  आ

 वर्ष  मेसर्स  इंडियन  wes  वैगन  कम्पनी  लि०  aq  ट्क्समंको
 साट  SS  LY  ee  ey  ee  ee  ce  a  een  ter ES

 सकेंगी पहली  अपर  नये  आडर  सुपुर्दगी  पहली  अप्रैल  AT  आडर

 THAT  आंध्र  को  बकाया

 1971-72  987.5  757.5  512  5  6439.5  1621

 3280 1972-73  230  2631.4  147.5  5331  3192.4

 1973-74  e  2713.9
 511.

 4  82.5  5243  A cd  5655,  2  3209.  2

 ने  etre 1-7-1974  को  इन  दोल  |  |  क  11  के  देदे पाथ  मान दि  द  द  ह  उ  के  लिए  बकाया  asa  की

 सख्या  इस  प्रकार  है
 —

 मसला  इंडियन  cess  वैगन  कम्पनी  लि०  हावड़ा  |  3142.8

 मास  ट  क्पर्मेको  @  7689.4

 wat  बन  एण्ड  कम्पनी  हावड़ा  को  प्राप्त  आंध्र  में  वे  ं  को  सख्या

 और  इस  सम्बन्ध  A  उनके  दवारा  की  गई  सप्लाई

 6150.  श्री  एस०  एन०  सरहदी  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  इससे  बने  एण्ड  कम्पनी  हावड़ा  को  कितने  वैगनों  के  लिए

 आडर दिये  गये  थे  ;

 इस  अवधि  के  दौरान  उन्होंने  कितने  वैगनों  की  सप्लाई  की  ;  और

 af  1974-75  के  लिए  उन्हें  कितने  वैगनों  का  आडेर  दिया  गया

 रल  मंत्रालय  म
 ने  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  )  और  सूचना  इस  प्रकार

 के

 हआ
 नाथन

 वर्ष  के  आरंभ  वर्ष  के  दौरान
 वर्ष  के  दौरान वर्ष  के  दौरान

 में  बकाया  दिये  गये  उपलब्ध  कुल  माल-डिब्बों

 आडर
 a

 आडर  की  सुपुदंगी

 1971-72  ग्  770
 ok

 770  250
 1972-73  20  2590  3110  125
 1973-74  |  2985  277.5  3262. ब  ८  ध् )  22.5

 चौकियों  के  हिसाब  से  1023  माल-डिब्बों  बनाने  का  प्रस्ताव  कम्पनी  ने
 मंजूर

 नहीं  किया
 aT I
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 1974-75  के  चल  स्टाक  अन्तर्गत  माल-डिब्बों  की  खरीद  शीघ्र  ही  शुरु

 जायेंगी  ।

 कटिहार  डिवीजन  सीमांत  रेलवे  )
 के  लोको  कर्मचारियों  की  मांगे

 €151.  श्री  भान  fag  दौरा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  के  कटिहार  डिवीजन  में  लोको  रियों
 के  आन्दोलन

 के

 ी
 हाल  में  कुछ  गाड़ियों  को  हदूद  किय  at  और

 यदि  तो  इन  लोको  कर्मचारियों  की  मांगे  क्या  हैं  और  उस  पर  सरकारने  क्या

 निर्णय  किया  है  ?

 + क
 जी रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 मुहम्मद
 काफी  कुरैशी

 )

 उनकी  मांग  है  कि  10  घंटे  की  ड्यूटी  अनुसूची  तत्काल  लागू  की  जाव  ।  पूर्वोत्तर  सीमा  राव

 के  लोको  रनिंग  कर्मचारी  16-2-74  से  प्रारम्भिक  स्टेशन  के  लोकों  शेड  में  हाजिरी  लगाने

 से  10  घंटे  की  डू  यदि ७  पूरी  होने  के  बाद
 स्वतः  आराम  के  लिए  मांग  करने  लगें

 13-8-73  के  मूल  बयान  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  कि  किसी  विनिर्दिष्ट  सीमा
 के

 अंतरंग  *
 10  घट  की  ड्यूटी  प्रारम्भ  की  बल्कि  यह  कहा  गया  था  कि  इसके  '

 कार्यान्वयन  FT

 तरीका  निकाला  जायेगा  ।

 लोको  रनिंग  कर्मचारियों  के  मामले  में  10  घंटे  की  ड्यूटी  की  अनुसूची  का  कार्यान्वयन

 1-12-1973  से  प्रारम्भ  किया
 जा  चुका  चूंकि  10  घंटे  की  ड्यूटी-अनुसूची  को  पूर्णतः

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  रनिंग  कर्मीदल  लूप  कर्मचारी  क्वॉटर  और  कर्मचारियों

 की  भर्ती  तथा  लगभग  20,000  लोको  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  के  रूप  में  बड़े  पैमाने  पर  अतिरिक्त
 सुविधाओं  क़ी  जरुरत

 है  अतएव  ag  योजना  केवल  चरण-बद्ध  रूप  में  ही  प्रारम्भ  की  जा  सकती  है

 Causes  of  Fire  in  a  Railway  Wagon  at  Khan  Alampur  Yard  in  October,  1973

 6152.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  refér  to  the  reply  given  on  the  11th  December,  1973  to  Unstarred  Question  No.
 4159  regarding  railway  wagon  containing  explosive  caught  fire  at  Khan  Alampur
 Yard  in  October,  1973  and  state:

 wate (a)  whether  the  causes  of  the  fire  have  since  been  inv  Cols  ated;  and

 (b)  if  so,  the  findings  thereof?

 ane  WVeputy  Minister  in  the  Ministr  Shafi  Qureshi)  :
 {a)  Yes.

 ह  of  Railways  (Shri  Mohd.

 En (b)  The  findings  of  the  Officers’  foil  quiry  Committee  are  that  the  fire,  which
 was  accidental,  had  originally  started  in  a’  petrol  tank  wagon  and  involved  14/15
 other  wagons  includin  the  wao ी  on  containing  explosives.  No.  -railway  staff  has
 been  held  responsible  i  the  same.
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 प्रत्येक  रेलवे  एक  यूनियन  के  चुनाव  के  लिये  गुप्त  मतदान

 6153.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  के  लिये  एक  यूनियन  से  संबंधित  12

 1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2647  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  4  1974  को  हुई  बैठक  में  हुए  मतैक्य  के  आधार  पर  प्रत्येक रेलवे  में

 कर्मचारियों  दुबारा  गुप्त  मतदान  के  माध्यम  से  दो  या  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  केवल  एक

 यूनियन  रखने  के  लिय  प्रयास  आरंभ  हो  गये  हैं

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  क्रियान्वयन  का  निर्धारित  समय  क्या

 और

 यदिਂ  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  से  रेलों  में  एक  युनियन
 के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  तरीकों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  अन्तर्निहित

 पेचीदा

 मामलों  के  कारण  दस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  स्वाभाविक  रूप  से  कुछ  समय  |

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  खाद्यान्नों  तथा  अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  लिये  रल  कमंस्रारियों  की

 उपभोक्ता  समितियां

 6154.  श्री  whiter  झा  :  कया  रल  मंत्री  रेल  कर्मचारियों  को  उचित  दर  दुकानों  से  राशन  सप्लाई

 करने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  12  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2675  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  रेलवे  में  रेल  कर्मचारियों  की  कितनी  उपभोक्ता  समितियां  खाद्यान्नों  तथा  अन्य

 और अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  लिए  दुकाने  चला  रही  है  ;

 पूर्वोत्तर  tad  में  किन-किन  स्थानों  पर  ऐसी  समितिया ंहै  और  एसी  प्रत्येक  समिति  की

 सदस्य  संख्या  कितनी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  रफी  अनाज  और  दूसरी  अनिवायें  वस्तुओं
 a a कामे  ।  रेलवे वार  संख्या  इस  प्रकार  हैं

 :  लाा की  दुकाने  चलाने  वाल  रेल  कर्मचारी  उपभोक्ता
 afer

 क्रम  रैली  परियोजना  afafaat  की

 qo  संख्या जों  वास्तव

 में  उचित  दर

 दूकानों  की  रूप

 में  चल  रही  हूँ
 या  ऐसी  दुकानें

 चलाती  हू

 3

 1  मध्य  रेलवे  37

 2
 पूर्व  रेलवे  53

 3.  उत्तर  रेलवे  34
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 सर्दियों  की

 क्रम  रेलवे  परियोजना  संख्या  जो  वास्तव

 स०  में  उचित  दर

 दुकानों  की  रूप

 में  चल  रही  हैं

 या  ऐसी  दुकानें

 चलाती  हैं

 3

 पूर्वोत्तर  रेलवे  21

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  27

 40 दक्षिण  रेलवे
 ि

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  21

 दक्षिण  पुर्व  रेलवे  39

 9  पश्चिम  रेलवे  ै  क  ै  43

 10  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाना  चि  क  a

 11  अनुसंधान  अभिकल्प  और  मानक  लखनऊ  चि

 12  भारतीय  रेलवे  सिगनल
 इंजी  निर्धारण

 और  दूर  संचार  सिकंदरा
 1 बाद

 oye  य  a  ि  al

 318 जोड़  क

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  जहां  जहां  ये  समितियां  उन  स्थानों  के  नाम  और  प्रत्येक  समिति
 की

 कुल  सदस्य  संख्या  इस  प्रकार  है

 सदस्य  संख्या
 तथा

 t

 1,818 गोरखपुर

 मऊ  एक्शन  136

 औनरीहार  जंक्शन  232

 वाराणसी  254

 सिवान  322

 छपरा  223

 सोनपुर  312

 मुजफ्फरपुर  308

 नरकटियागंज  कै  372

 10  दरभंगा  366

 11  समस्तीपुर  614

 12  बरौनी  जंक्शन  e
 191

 ठ
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 eee

 स्थान  सदस्य  संख्या

 eee

 13  गहरा  340

 14  सहरसा  208

 15  316

 16  लखनऊ  300

 17  मेलानी  427

 18  पीलीभीत  170

 19  काठगोदाम  ह  118

 20  कास गंज  229

 21  क  163
 मथुरा  छावनी

 हिमाचल  प्रदेश  जम्मू  और  काश्मीर  में  पनबिजली  के  उत्पादन  के  लिये  विशेष
 व्यवस्था

 6155.
 भी  नारायण  चन्द  पारा दार

 :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 (3)  क्या
 हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू  और  काश्मीर  जैसे  राज्यों  में  पनबिजली  के  उत्पादन  के  लिए

 जहां
 इस

 प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  संसाधन  हूँ  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  विशेष  व्यवस्था  की  गई

 ?  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  संक्षिप्त  रूपरेखा  कया  है  ?

 सिचाई  और  faa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  और  योजना वधि
 के

 दौरान  लाभों  के  लिए  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  निम्न
 लिखित

 जल-विद्युत  स्कीमें  शामिल
 की  गई  हैं  ——

 राज्य  परियोजना
 शका

 नाम  लाभ

 में )
 te,

 60 हिमाचल  प्रदश  गिरी  बाटा

 जस्सो  |  15

 o  201 वरा  रियल

 जम्मू  और  कश्मीर  लोअर  झेलम  ह  105

 2  सवाल  |  22

 3  ढ

 p= इसके  जम्मू  और  में  डल  सते  जल-विद्युत  स्कीम  (39110  हममे  पर  काय

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  करना  प्रस्तावित  है  ।  इस  स्कीम  के  छठी  योजना  के  दौरान  चालू  होने
 की

 सम्भावना
 बाद  की  योजनाओं  में  हाथ  में

 ली
 जाने  वाली  और

 जल-विद्युत  परियोजनाओं  के

 लिए  क्षेत्रीय  अन्वर्थ  का  कार्यक्रम  भी  प्रस्तावित  किया  जा  है  ।
 *
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 होशियारपुर  जालंधर  के  बीच  चलने  वाली  गाड़ियों  से  खतर  की  जंजीर  हटाने  की  मांग

 6156.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ey 2
 वंय  1  रेलवे  कर्मचारियों  के  एक  व  गनर  लकड़ियों  में  समाज  विरोधी  तत्वों  दरा  खतरे  की  जंजीर

 के  भारी  geal
 ग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  होशियारपुर  तथा  जालंधर  के  बीच  चलने  वाली  गाडियों  से

 खतरे  की  जंजीर  को  हटाने  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  at  तो  इस  बारे  में  रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  नह  :  और  जी  फिरोजपुर  मंडल

 1  के  रेलवे  गाडी  से  अश्या वदन  मिलने  पर  जालंधर  सिटी  होशियारपुर  खण्ड  पर  चलने  वाली  जे

 एच  गाड़ियों  में  ख़तरे  की  जंजीर  नाकाम  कर  देने  के  लिए  उत्तर  रेल  प्रशासन  द्वारा  हिदायतें  जारी

 कि  गई  हूं  ।

 होशियारपुर  स्टेशन  से  बम्बई  तथा  कलकत्ता  के  लिये  पांच-पांच  सीटों  का  आरक्षण-कोटा

 6157.  श्री  नारायण  चन्द  arene  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  होशियारपुर  रेलवे  स्टेशन  से  बम्बई  तथा  कलकत्ता  के  लिए  पांच-पांच  सीटों  के  आरक्षण

 हैँ  ; कोटे  के  लिए  कोई  अनुरोध  मिला

 क्या  रेलवे  प्राधिकारियों  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया है
 ;  और

 3.  ?
 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है

 रेल  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  मुहम्मद  कुरेशी )
 :  और  जी  हाँ  ।

 गत  वर्ष  के  उपयोग  की  सीमा  के  आधार  होशियारपुर  से  बम्बई  और  हावड़ा  के  लिए  क्रमशः
 ec  arm

 32  डाऊन |  4  अप  wea  मेल  और  5S  Si  न  SA TGT-SiAST  मेल  गाड़ियों  में  से  प्रत्येक  में  तीसरे  दर्जे

 की  दो  नायिकाओं  का  परीक्षण  के  तौर  15-4-1974  से  6  महीने  के  लिए  आवंटित

 गया हैं  ।

 पांचवीं  योजना  में  आन्ड्  प्रदेश  में  सिधाई  परियोजनाओं  की  स्थापना

 6158.  श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 पांचवी  योजना  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सहायता  से  कितनी  सिचाई  परियोजनाएं  स्थापित

 और करते  का  विचार  है  ;

 प्रत्येक  योजना
 में

 कितनी  लागत  आयगी  तथा  क्षमता
 क्या  है

 और
 वे  कहां  कहां  स्थापित

 की  जायेंगी  ?

 सिचाई  और  दलित  मंत्रा  लय  में  उप  मंत्री  सिद्धपुर  :
 सिचाई  एक  राज्य  विषय

 है  और  सिचाई  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  धन  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  सम्पूर्ण  विकासात्मक

 योजनाओं  के  ढ़ांचे  के  अन्तर्गत  feat  जाता  है  ।  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों

 और  अनुदानों के
 रूप  में  दी  जाती  है  और  किसी  विशेष  विकास  या  परियोजना  सेक्टर से  जुड़ी  नहीं

 शती  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  की  पांचवी  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  fear  जाना  है  ।

 ड
 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 a
 हसन-मंगलौर  राव  लाइन  को  पुरा  ष्ह् रना

 6159.  श्री  एन०  :  क्या  रल  मंत्री  ag  बताने  की  करेंगे  कि  :

 wat  ~
 पत्तन  तक  जाने  वाली  हसन-मंगलोर  रेलवे  लाईन  किस  ag  तथा  महीं  न  में  पूरी  हो  गई

 थी ;

 निर्माण  की  वर्तमान  गति  से  इस  पर  कितना  अतिरिक्त  खर्चे  होगा  ;  और

 क्या  यह  लाईन  बड़ी  होगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  sere  wat  कुरेशी  )
 :  हसन-मैंगलूर  रेलवे  ला इनके  निर्माण

 का  काम  चल  रहा  है  और  आशा है  कि  1976  तक  यह  काम  पूरा  हो  जाएगा  |

 नवीनतम  अनुमान  के  अनुसार  लागत  में  752  लाख  रुपये  की  वृद्धि  हो  गई  है  ।

 जी  नहीं  फिर  भी  पुलों  की  उप संरचना  को  बड़ी  लाइन  मानक  के  अनुसार  बनाया  जा  रहा  है
 ताकि  आगे  चलकर  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  के
 काय  में  सुविधा  रहें  ।

 Publication  of  ‘Bhagirath’

 6160.  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  Government  had  taken  a  decision  to  start  the  regular  publication
 of  Hindi  magazine  ‘Bhagirath’  last  year  and  had  assured  the  House  to  start  its  publi-
 cation  from  October,  1973;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  which  the  said  Magazine  could  not  be  brought  out
 so  far;  and

 (c)  the  arrangements  being  made  for  its  early  publication?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad):  (a)  to  (c)  Although  a  decision  was  taken  last  year  to  bring  out  an  indepen-

 the dent  edition  of  ‘Bhagirathਂ  in  Hindi,  it-took  some  time  to  finalise  arrange-
 ments.  The  present  acute  shortage  of  paper  has  also  contributed  to  the  delay.
 These  difficulties  have  now  been  resolved  and  the  first  issue  is  expected  to  be  out  2 next  month.

 Posts  sanctioned  for  Hindi  work  in  Ministry  of  Irrigation  and  Power

 6161,  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power be  pleased  to  state  the  number  of  posts  sanctioned  for  Hindi  work  in  hi
 and  its  attached  offices  and  the  rules  governing  appointments  thereto?

 s  Ministry

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddhes  hwar
 Prasat}:  A  statement  givin  g  the  requisite  information  is  attached,  [Placed  in  Lib  rary. See  No,  LT-6656/74.]

 Shortage  of  Irrigation  water  due  to  silts  in  Kosi  river

 6162.  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power be  pleased  to  state;

 (a)  the  extent  to  which  water  in  the  canals  ha  $  fallen  short  for  irrigation  be- cause  of  silts  in  the  Kosi  river;  and

 (b)  the  steps  being  taken  to  desilt  the  Rajpur
 available  for  irrigation  purposes?

 anal  and  to  make  adequate  water
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad):  (a)  Some  difficulties  are  experienced  due  to  siltation  problem  in  the  Kosi

 canals,  but  this  has  not  rendered  them  ineffective  for  irrigation  purposes.

 the (b)  The  Government  of  Bihar  have  taken  several  measures  to  overcome

 silting  problem  in  the  Rajpur  canal.  A  careful  watch  is  kept  on  the  canal  by  the
 The State  Engineers.  The  desilting  of  the  canal  as  and  when  necessary,  is  done.

 canal  is  closed  when  the  sediment  concentration  is  high.  Improvements  have  been
 effected  in  the  regulation  schedule.  A  bye-pass  channel  of  10,000  cusecs  capacity
 is  now  being  constructed  at  R.D.  12  and  the  headworks  of  Rajpur  Canal  are  being
 shifted  to  this  bye-p
 dderably.

 ass
 channel.  This  is  expected  to  improve  the  situation  consi-

 As  a  result  of  works  undertaken,  the  silt  deposit  in  the  canal  has  now  come  down
 jm  recent  years.

 तीन  वर्षो  म॑  राज्यों  को  सिचाई  क  लिय  केन्द्रीय  सहायता

 6163.  श्री  वीरभद्र  सिह  :  कया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-72,  1972-73  और  1973-74  में  राज्यों  को  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए

 राज्य  वार  कुल  कितनी  सहायता  दी  गई  ;

 क्या  प्रत्य  क  राज्य  ने  उक्त  सहायता  की  पुरी  राशि  का  उपयोग  किया  ;  और

 यदि  तो  किन  राज्यों  ने  उक्त  का  उपयोग  नहीं  किया  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धपुर  :,  सिंचाई  एक  विषय

 है  और  सिचाई  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  सरकारों  दवारा  विकास  योजनाओं

 सम्पूर्ण  काय  के  arta  अपने  बजट  में  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  योजनाओं  के  लिए  सम्पूर्ण
 रूप  में  हलाक  ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  और  यह  किसी  विशेष  अशीष  अथवा  सेक्टर  अथवा

 परियोजना  के  लिए  नहीं  होती  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पांचवी  योजना  क  एहले  वर्ष  रल  इंजनों  की  आवश्यकता

 6164.  श्री -  वीरभद्र  सिंह  :  क्यारी  यंत्री  यह  बताने  की  ant  करेंगे कि  :

 पांचवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  में  कितने  रेल  इंजनों  की  आवश्यकता  होगी  ;  और

 उनको  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  है  ?

 रल  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री
 मुहम्मद  शफी  और  पांचवीं  योजना  के  प्रथम

 aw  1974-75  में  60  बिजली  और  161  डीजल  रेल  इंजन  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  पांचवीं
 वर्षीय  योजना  ने  कुल  व्यवस्था  1300  रेल  इंजनों  के  लिए  चित्तरंजन  रेल  इं  जन  चित्तरंजन

 बंगाल  )
 और  डीजल  रेल  इंजन  वाराणसी  में  उत्पादन  की  योजना  तदनुसार

 बनायी जा  रही  है  ।

 तांबे  क  तार  के  कंडक्टरों  के  बदले  एल्यूमिनियम  तार  के  कंडक्टरों  का  प्रयोग

 6165.  श्री  वीरभद्र  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार रेलों  में  तांबे  के  तार  के  कंडक्टरो ंके  बदले  एल्यूमीनियम  तार  के  कंडक्टरों
 का  प्रयोग  करने  का  है  ;

 79



 Cha  stra  9 Written  Answers  101  iJ,
 1896  (Saka}

 क्या  एल्यूमिनियम  तार  कंडक्टर  ata  क  ate  कंडक्टर  से  सस्ता  पड़ेगा  ;  और

 यदि  तो  इससे  कितनी  शशि  की  बचत  होगी  ?

 रल  away  सें  उप-यंत्री  मुहम्मद  काफी  कुर शी ): (व) राष्ट्रीय राष्ट्रीय  नीति  के  अनुरूप  भारतीय  रेले

 अपनी  सभी  आवश्यकताओं कें  लिए  केवल  एल्यूमीनियम  कण्डक्टर  इस्तेमाल  कर  रही है  सिवाय  कुछ

 बहुत  ही  विशेष  मामलों  के  ज  से  बिजली  चल  स्टाक  जिनमे  उपरी  बिजली  क्षण  तारों  और  केबलों  कहा

 इस्तेमाल  होता  है  ।

 अल्युमीनियम  कंडक्टर  सत्ते  पडते  ह  और  इनसे  विदेशी  मुद्रा  बचती है
 ।

 इस  तरह  की  बचत  की  के  बारे  में  कोई  आंकड़  नहीं  रखे  जाते  ।

 Stopping  production  of  Urea  at  Gorakhpur  Fertilizer  factory  for  want  of  Power

 Supply

 6168,  Shri  Nawal  Kishore  Sharma:  Will  the  Minister  of  re  troleum  and  ChemE-
 ~cals  be  pleased  to  state:

 C cti {10  1  of  urea (a)  whether  the  Gorakhpur  fertilizer  factory  has  stopped  produ
 because  of  stoppage  of  power  supply;

 (0)  if  so,  the  extent  to  which  supply  of  urea  will  be  affected  on  ‘this  account;.
 and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  to  resume  full  production  of  urea?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Shah

 Nawaz  Khan):  (a)  Production  at  the  unit  was  affected  by  partial  and  on  occasions,
 total  power  stoppages  during  the  year  1973-74.

 (b)  About  23,620  tonnes  of  nitrogen  equivalent  to  51,350  tonnes  of  urea  during
 1973-74  on  account  of  power  constraint.

 (c)  Full  power  supply  has  been  resumed  from  151  April  1974  and  the  plant
 is  expected  to  resume  full  production  of  urea  after  certain  maintenance  jobs  are

 completed.

 Hugli  River  Project

 6169,  Shri  Nawal  Kishore  Sharma:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  approved  the  Hugli  River  Project;

 (0)  if  so,  the  expenditure,  in  Indian  currency  and:  in  foreign  exchange,  likely
 to  be  incurred  in  connection  therewith  and  the  portion  thereof  to  be  shared  by  the
 State  Government;

 (c)  the  quantum  of  electricity  and  the  irrigation  facilities  likely  to  be  made
 available  to  West  Bengal  from  the  said  project;  and

 (d)  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  to  set  up  such
 project  in  Rajasthan  as  well?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Ini  gatio
 Prasad):  (a)  No  such  scheme  has  been  received.

 n
 and

 Power  (Shri  Siddheshwar-

 (b)  to  (d)  Do  not  arise.
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 गुजरात  में  15  1974  के  हिंसात्मक  आं  पालन  के  कारण  हुई  हानि

 6170.  श्री  नेवल  किशोर  फार्मा  ;

 श्री  प्र सन्त भाई  मेहता  :

 कया  रेन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  अहमदाबाद  में
 तथा  गुजरात

 के  असय  भागों  में  आंदोलनकारियों  ने  15  1974

 को  रेल  पटरियां  यात्री  गाड़ियों  के  डिब्बे  को  आग  गाडियों  को  रोखा  तथा  रेलवे

 स्टेशन  पर  आक्रमण  किया  था  ;

 यदि  तो  रेलवे  क़ो  उस  दिन  कितनी
 क्षति  हुई  ;

 क्या  आवश्यक  मरम्मत  प्रारम्भ  कर  दी  गई  हैं  और  यदि  at,  तो  रेल  मार्ग  कब  तक  ठीक

 कर  दिये  जायेंगे  ;  और

 उस  पर  कितना  व्यय  होगा
 ?

 रेल
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  बफी  जी  हां  ।

 लगभग  2,67  लाख  रुपये  ।

 रेलपथ  की  मरम्मत का  काम  19-3-1974  TH  पुरा  कर  दिया  गया  था  |

 लगभग  2,67  लाख  रुपये  |

 पु  रेलवे  के  धनबाद  डिवीजन  में  रेलवे  गार्डों  व्दारा  नियमानुसार  काम  करने  के  आन्दोलन  का  कोयले

 के  परिवहन  पर
 प्रभाव

 6171.  श्री  जग साथ  सीजन

 श्री  गजाधर  साझी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  पूर्व  रेलवे  के  धनबाद  डिवीजन  में  रेलवे  गानों  के  नियमानुसार  काम  करते  के

 लन  का  कोयले  के  परिवहन  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  ata  क्या  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  aw  :  और  जी  हाँ  ।  कोयले  के

 लदान  के  लिए  खाली  माल  डिब्बे  भरिया  और  कानपुर  कोयला  खानों  को  नहीं  पहुंचाये  जा  सके  और  उत्तर

 भारत  में  स्थित  विभिन्‍नਂ  उपभोक्ताओं  के  लिए  कोय ला खानों  से  लदे  माल  डिब्बों  का  संचलन  मुगलसराय
 की  ओर  नहीं  हो  सका  ।  उत्तर  प्रदेश  और  दिल्‍ली  के  बिजली  घरों  को  पर्याप्त  कोयले  की  सप्लाई  नहीं  मि

 जिसके  फलस्वरूप
 उनका  कोयले  का  स्टाक  कम  हो  गया  1  अन्य  बड़े और

 छोटे  उद्योगों  को  कम  कोयला
 मिला  ॥

 इन्द्रप्रस्थ  तापीय  काम्पलेक्स  A  काय  में  अवरोध

 6172.  श्री  मधु  दंडवते  :  क्या  सिचाई  और  विद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि
 :

 क्या  इन्द्रप्रस्थ  तापीय  बिजलीघर  कम्पलैक्स  में  अभी  हाल  ही  में  एक  नये  62.5  तापीय  एकक
 के  काम  में  अवरोध  उत्पन्न  हो  गया  था  तथा  तीन  अन्य  एककों  में  कम  उत्पादन  हुआ  था  ;
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 क्या  इसके  कारण  हरियाणा  ण  के  अनेक  भागों  में
 औदुयीरि

 उत्पादन  पर  कुप्रभाव  पड़ा

 और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  (att  :  इन्द्रश्नस्य  केन्द्र  स्थित

 बायलरों में  सुपर  हीटर  ट्यूब  में  निसार के  कारण  «  1974  तक  यूनिट  संख्या  4  और  22

 से  28  1974  तक  यूनिट  संख्या  5  मजब्रन  बन्द  करनी  पड़ी  |  यूनिट  संख्या  दो  के  अलावा  अन्य

 यूनिटें  संभव
 सीमा  तक  पुरा  विद्युत  उत्पादन  नहीं  कर  सकीं  ।

 मार्च  के  महीने  में  हरियाणा  को  सप्लाई  की  गई  विद्युत  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में

 इसके  भाग  से  अधिक  थी  ।  कुछ  दिन  दल्लो  विद्युत  प्रदान  संस्थान  से  हरियाणा  को  विद्युत
 सप्लाई  कम  रही  और  इससे  औद्योगिक  उत्पादन  पर  बस  प्रभाव  पड़ाਂ  |

 हरियाणा  को  बदरपुर  और  राजस्थान  से  राहत  दी  जा  रही  है  ।  इसके  ag  भी

 प्रबंध  किया  गया है  कि  आपात  कालीन  स्थिति  में  हरियाणा  भाखड़ा  प्रणाली  से  अधिक  बिजली  लें  सकता

 परन्तु  शर्तें  यह  है  कि  इस  प्रकार  ली  गई  ऊर्जा  आगामी  कुछ  दिनों  में  वापस  कर
 दौ

 जाए  |

 संसदीय  तथा  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन

 6173.  श्री
 दंडवते

 :  क्या  न्याय  तथा  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 रंगे

 संसदीय  तथा  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  की  क्या  प्रगति  है  ;  और

 परिसोमन  की  नई  योजना  से  जिन  संसद  सदस्यों  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  प्रभावित  होने  की

 वना  क्या  उन्हें  परिसीमन  आयोग  के  सामने  अपने  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर  दिया  जायगा  ?

 न्याय  जौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति राज  सिह  :  उत्तर

 नाग  लेड  और  मणिपुर  राज्यों  और  पांडिचेरी  संघ  राज्यक्षेत्र  के  संसदीय  और  सभा

 चन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  करने  वाला  परिसीमन  आयोग  का  आदेश  परिसीमन  1972  की

 धारा  10(1).%  अधीन  पहले  ही  प्रकाशित  किया  जा  चुका  दमण  और  दीव  संघ

 की  बावत  अ!योग  के  प्रस्ताव  परिसीमन  1972  की  धारा  9(2)  के  अधीन  राजपत्र  में

 शित  किए  जा  चुके  हूं  और
 संघ  राज्यक्षेत्र  में

 सेवा  जनक  सभाए  भी  की  जा  चुकी  ह  ।  शेष  राज्यों  और

 संघ  राज्य क्षेत्रों  से  संबंधित  ata  प्रगति  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  है  ।

 परिसीमन  1972  की  धारा  9(2)  के  अधीन  प्रस्तावों  के  प्रकाशित  हो  जाने
 के  प्रत्येक  नागरिक  जिनमें  संसद्‌  सदस्य  भी  राज्यसंभा  राज्यक्षेत्र  के  संसदीय  कौर  सभा
 निर्वाचन  क्षेत्रों

 का
 परिसीमन  करने  के  आयोग  के  प्रस्तावों  पर  आक्षेप  करने  और  सुझाव  भेजने  तथा

 उन  सार्वजनिक  सभाओं  जो  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  में  की  आयोग  के  समक्ष  भाने  मौर
 अभ्यावेदन  करने  अवसर  दिया  जाएगा  |

 भारतीय  फा्मसुटिकल्स  फर्मों  की  बिक्री  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करना

 6174.  श्री  सॉमचन्द  सोलंकी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  भारतीय  फर्मो  के  लिये  2  करोड़  रुपये  की  बिक्री  की  सीमा  निर्धारित  करने में  भारतीय
 सूटकेस  उद्योग  के  विकास  की  तुलना  में  क्या  आर्थिक  पह  अन्तग्रंस्त  है  ;

 क्या  aa  fama  औओदयोशिक  विकारी  मंत्रालय  द वारा  लाइसेंस  शुदा  यूनिटों  पर  भी  लाग
 होता  है  और  यदि  तो  इस  निर्णय  का  प्रभाव  कि  तनी  भारतीय  फर्मों  पर  ५  देगा  ;

 a
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 )

 क्या  भारतीय  एककों  के  विकास  पर  रोक  लगाने  के  लिय  ओपी पीआई  के  दबाव

 में  यह  निर्णय  लिया  गया  और

 यह  निर्णय  किस  तारीख  को  किया  गया  और
 क्या

 डी जीटी डी ०,  डी-जीएम

 गईं  डी०  एम०  To  और  sto  पी०  पी०  आई  से  परामर्श  किया
 और

 यदि  at,  तो

 भारतीय  फार्मसुटिकल्स  उद्योग  के  भारतीयकरण  पर  इस  रोक  की  सिफारिश  किस  ने  की  थी  1

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राउय  मंत्री  :
 अ
 ae

 और

 भेषज  के  उत्पादन  करने  वाली  भारतीय  कम्पनियों  की  बिक्री  पर  कोई  सीमा  नहीं  लगाई  गई  है  ।

 सਂ  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Proposal  to  construct  over-bridge  at  Ramghat  road  crossing  (Northern  Railway)

 6175.  Shri  Chandra  Shailani  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  accidents  that  took  place  at  the  Ramghat  road  crossing:  of
 Northern  Railway  in  Aligarh  during  the  period  from  the  Ist  January,  1970  to  the
 31st  December,  1973  and  also  the  number  of  persons  killed  as  a  result  thereof

 (b)  whether  his  Ministry  proposes  to  construct  an  over-bridge  there;  and

 (c)  if  so,  by  what  time?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi
 (a)  During  the  four  year  period  between  1-1-1970  and  31-12-1973,  there  were  ra
 accidents  at  level  crossing  gate  No.  109  at  Aligarh  Junction.  In  these  accidents,
 one  person  was  killed  and  others  injured

 (b)  and  (c)  The  question  of  providing  a  road  overbridge  in  replacement  of  this
 level  crossing  is  under  consideration  in  consultation  with  the  Nagar  Palika,  Aligarh. The  proposal  is  in  a  preliminary  stage  of  investigation  and  the  Nagar  Palika  is

 yet  to  give  an  undertaking  to  bear  their  share  of  the  cost.  It  is  not  possible  to
 indicate  the  target  date  for  construction  of  the  overbridge  at  this  stage.

 भारतीय  और  विदेशी  कर्मी  हारा  औषध  निर्माण  में  समानता

 6176.  थीं  के०  स०  चावड़ा  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करें

 16.0  i

 क्या  सरकार  a  भारतीय  तथा  विदेशी  औषध  निर्माता  एककों  के  लिए  थोक  औषध  उत्पादन
 में  मूल्य  की  दृष्टि  में  कोई  समानता  निर्धारित  की  है  और

 यदि  तो  सरकार  ने  कुल  बिक्री  और  थोक
 उत्पादन  के  मूल्य में

 क्या  सम्बन्ध  स्थापित

 किया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य जय  मंत्री  शाहनवाज  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥
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 pear

 कुछ  फर्मो  द्वारा  फार्मूले  बनाया  जाना

 6177.  श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  क्या पेट्रोलियम  और  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि  क्या  कुछ  विदेशी  फर्मे  केवल  फार्मूल  ही  बनाती  हैं
 और  यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  और

 तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  निम्नलिखित  विदेशी

 फर्मों  को  केवल  algal  के  सुत्र योगों  का  निर्माण  करने  के  लिये  लाइसेन्स  दिया  गया  है  तथाਂ  उनका

 करण  कया  गया  है  :

 अब्बोट्ट  लेबोरेटोरीज  लि  ०

 एंग्लो  फ्रेन्च  डग बी  कं  ०  लि०

 बीचम  लि  ०

 लेबोरेटोरोज  ग्रिमाल्ट  लि  ०

 स्मिथ  कला इन  एण्ड  फ्रन्ट  लि०

 इन  फ  ै  दवारा  तैयार  किये  गये  सुत्र योगों  के  नाम  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए

 जाएंगे  ।

 मैसेज  एस०  Fo  एफ०  द्वारा  बिना  अनुमति  प्राप्त  किये  एस्पिसिलिन  का  फार्मूला  बनाया  जाना

 6178.  at  के०  एस०  चावड़ा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 cit  कि  :

 क्यों  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारों  है  कि  मेसी  एस०  के ०  एफ०  ने  बिना  अनुमति
 प्राप्त  किय  एम्पिसिलिन  के  फार्मूले  )  बनाया  है  ;  और

 क्या  BTso  डी०  एम०  ए०  ने  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  दी  थी  और  सरकार  ने

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  मंत्री  (stale  नवाज  :  और  )  आई०डी ०

 एम०ए०  सें  यह  शिकायत  मिलने  पर  कि  मेसी  एस०के०एफ०  ने  बिना  किसी  अनुमति  के  एमसीडी
 के  सूत्रयोग  बनाये  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 डायरेक्ट्रेट  जनरल  आफ  टेक्निकल  डवलपमेंट  को  प्रस्तुत  की  गयी  उत्पादन  विवरणियां

 6179.  श्री  के०  ए  स०
 चावड़ा

 :
 पेट्रोलियम

 और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ४

 औषध  फर्मों  द्वारा  डायरेक्ट ी  ट
 जनरल  आफ  टेक्नीकल  डेवलपमेंट  को  प्रस्तुत

 वाली  उत्पादन  विवरणियों  में  केवल  प्रत्येक  श्रेणी  के  कुल  उत्पादन  ही  जिक्र  होता

 यदि  तो  डायरेक्ट्रेट  जनरल  आफ  टेक्नीकल  डेवलपमेंट  को  इस  बात  का  पता

 केसे  लगा  कि  विविधिकरण  &  अन्तर्गत  लायी  गई  कुछ  मदों  को  कंपनी  द्वारा  नाम  का  जिक्र

 किये  बिना  उत्पादन  विवरणीयों  में  शामिल  किया  गया  और

 क्या  डायरेक्टर  जनरल  आफ  टेक्नीकल  डेवलपमेंट  में  सांतीविनी  को  सी०  ato  वी०
 लाइसेंस देने  की  सिफारिश  की  है  और  यदि  तो  च च डायरक्ट्ट अ  जनरल  आफ  टेक्निकल
 मेंट  ने  पत्न  में  उत्पादन  का  विविधिकरण  करने  की

 तारीख  क्या  है  ?
 अनुमति  दी

 है  उसकी  संख्या  तथा
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  (®)  और  उन

 पों
 जो  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  में  पंजीकृत  द्वारा  प्रस्तुत  की  मई  उत्पादन  वि

 में  प्रत्येक  मद  के  उत्पादन  आंकडे  अलम से  दिखाये  जाते  है  ।  जो  कंपनी
 कभी  q  किसी

 नई मद इ नोट  गिए  1 a

 दर्शाया  जाता  है  तो
 तकनीकी  विकास

 म

 नोट  कर  लिया  जाता  है  और  अनुमोदित  क्षमता  के  संदर्भ  में  इसकी  जांच  की  जाती

 इस  मंत्रालय  तथा  लाइसेंसिंग
 समि.त

 द्वारा  यथा  अनुमोदित  तकनीकी  विकास

 निदेशालय  की  सिफारिश
 पर  सुत्र योगों के

 निर्माण  के  लिये  क्षमता
 के

 Hearts  aici fact = foi विभिन्न  सत्र योगों  के  निर्माण शामिल  करते  मैसर्स  सैन्टोस  इंडिया  लिमिटेड  बम्बई

 6  1971  को  एक  सी०  ओ ०  ato  सस  स्नक  गया  ar

 विविधीकरण  के  अधीन  औषध  निर्माण क  लिय  जारी  किय  गय  सी ०  ओ  ०  वी ०  लाइसंस

 180.  श्री  Fo  एस०  चावड़ा  क्या  पेट्रियस  और  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों «  में  उन
 वस्तुओं

 क  लिये  औषध  निर्माण  हेतु  सी०  ओ०वी०

 लाइसेंस  दिये  है  जो  कम्पनियों
 पहल

 विविधीकरण  के  अधीन  बना  रही  और

 कितनी  क्षमता  की  अनुमति  दी  गई  है  और  उन  वस्तुओं  के  नाम  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  और
 रसायन  मंत्रालय  में

 राज्य
 मंत्री  शाहनवाज  :  और  दिनांक

 27-10-66  के  प्रैस  नोट  की  शर्तों  के
 अनुसार  प्रतिलिपि  लोक

 ग  क  es  दैनिक
 1974  के  अता०

 प्रश्न
 संख्या  5663  क  साथ  संतान  की  लोक  rt  औद्योगिक  उपक्रमों को

 बिना  किसी  लाइसेंस  के  नई  वस्तुओं के  निर्माण  के  लिये  उत्पादन में  विविधिकरण  करने  की

 दी  गई  बशर्तें  fe:

 (i)  देश
 में

 उपलब्ध  होने  वाले  छोटे  छोटे  संतुलन  उपकरणों  को  छोडकर  कोई

 रिक्त  संयंत्र  अथवा  मशीनरी  न  की  जिस

 (ii)  विदशी  war  संबंधी  कोई  अतिरिक्त  व्यय  न

 (111)  अधिकरण  कुल  उत्पादन  के  25%,  से  अधिक  न  और

 (iv)  विविधीकरण
 में  वे

 विशिष्ट
 मद  शामिल  न  हों  जिन्हें  मुख्य  रूप  से  लघु  पैमाने

 के  उद्योगों  के  संरक्षण  के  लिये  सूची  में  शामिल  किया  गया

 जुलाई  1970
 में  घोषित  की  गई  नई  लाइसेंसिंग  नीति  के  आरंभ  होने  बडे  बडे

 उद्योग  घराने  प्रमुख  उपक्रम  तथा  विदेशी  कम्पनियां  आदि  उपक्रमों  कुछ  को

 शिक  लाइसेंस
 से

 छूट
 दिये

 जाने  से  वंचित  कर  दिया  गया  था  ।  ऐसी  कम्पनियों  और

 बातों  के  साथ  छूट
 की

 अवधि  के  दौरान  विविधीकरण  के  अन्तर्गत  उत्पादित  की  गई

 के  लिये सी०  ato  वी०
 लाइसेंस  दिये  गये  हैं|  कवल  विविधीकरण  मदों

 के
 लियें  दिये  गये

 सी
 ०ओ/०बी०लाइसेंस के  बारे

 में  कोई  अलग  आंकडे  नहीं  बनाये  जाते  सरकार  द्वारा  fea
 गये

 औद्योगिक  लाइसेंसों  के  ब्योरे  समय  समम  पर  बुलियन  आफ  इंडस्ट्रियल  लाइसेंसिंग

 लाइसेंसिंग
 एण्ड  एक्सपोर्ट  इंडियन  ट्रेड  जर्नलਂ  तथा  आफ

 एण्ड  ट्रेंड  में  प्रकाशित  किये  जाते  ह ै|
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 काली नदी  पनबिजली  परियोजना  qat  at  व  पर  व्य

 6187.
 श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  मैसूर  विद्युत  निगम से  सूपा  बांध  पर  धनराशि  खच  न

 करने  को  कहा  है  जो  काली  नदी  परन  परियोजना  का  महत्वपूर्ण  और

 यदि  at,  तो  इस  के  क्या  कारण

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 भारतीय  हमलों  में  श्रेणी  तीन  तथा  चार  क  पदों  पर  आरक्षित  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  व्यक्ति

 6182.  श्री  arden  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 28  1974  को  रेलव ेके  सभी  जोनों  जोन  सेवाओं  की  सभी

 श्रेणियों  श्रेणी  तीन  और  चार  के  कुल  कितने  waar

 vat  से  अनुसूचित  जातियों  '  अनुसूचित  जनजातियों  कितने  कर्मचारी

 अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  की  प्रतिशतता  निर्धारित

 शक्ति  के  अनुसार  नहीं  है
 तो

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 रल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  काफी
 :

 और
 रेलों  पर

 भर्ती  ag  वित्तीय  ag  ही  होता  है  और  सभी  आंकड  प्रति  वर्ष  1  अप्रैल  से  31  गाच  तक
 की

 अवधि  के  अनुसार  रखें  जाते  लेकिन  गत  लोक  सभा  में  बहस  के  दौरान  रेल
 मंत्री  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  के  dad  में  ta  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों के
 प्रतिनिधित्व  सम्बन्धी  आधे  atte  अवधियों  के  आंकड़े  एकत्र  किये  जा  रहे  30  सितंबर

 1973  को  क्षेत्रीय  रेलों  पर  अनुसूचिन  जाति  ।  अनुसूचित  जन  जातियों  के  प्रतिनिधित्व  से
 संबंधित  उपलब्ध  सूचना  अनुबन्ध  में  दी  गयीਂ  है  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०
 दी०  6657/74]

 श्रेणी  iii  और  iv  में  अनुसूचित  जातियों  को  भर्ती  सम्बन्धी  स्थिति  कुल  मिलाकर
 सन्तोषजनक है  |  वहुत  थोडी  कोटियों  में  जहां  तकनीकी  अहंता  निर्धारित  की  ययी  है

 वहां  कुछ  कमी  है  ।  जहां  तक  अनुसूचित  जन  ज  तियों  का  सम्बन्ध  वे  केवल  जन  जाति क्षेत्रों  में
 ही  उपलब्ध  है  और  देश  में  समान  रूप  से  नहीं  फेल  है  यहां  तक  की  क्षेत्रों

 में  उनकी  आबादी  उनकें  लिए  आरक्षित  स्थानों  सें  भी  कम

 अनुसूचित  जातियों  और
 अनुसूचित

 जन  जातियों  के  व्यक्तियों  की  भर्ती  सुधार  करने
 उदेश्य  स  रेल  मंत्रालय  में  एक  विशेष  कक्ष  स्थापित

 काम  को  करने  के  क्षेत्रीय  रेलों  के  कार्मिक  विभाग
 किया  गया  केवल  इसी
 की  संख्या  arf  trey

 महत्वपूर्ण

 ्
 जलता  रल  वारंट  कार्मिक

 अधिकारी  और  अपेक्षित  कर्मचारी  रख  कर  बढा  दी  गयी  &  |
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 Sere
 महाराष्ट्र  में  प्रत्येक  नई  रल  लाइन  की  प्र  गति  आर  उस  पर  व्यय

 6183.  श्री  शंकर राव  सावंत  कि क्या  रल  मंत्री  यह  बतान  कीं

 महाराष्ट्र  में  उन  नई  रल  लाइनों  के  नाम  क्या  है  जिनका  निर्माण  काय  ag
 1974-75  में  आरम्भ  होगा  या  जारी  और

 वर्ष  1974-75  में  इनमें से  प्रत्येक  रेलवे  लाइन की  प्रगति  का  लक्ष्य  क्या है  और
 उन  पर  कितना व्यय  होगा  ?

 रल  मंत्रालय  म  उप-सत्रों  re  क
 बट  बर  कल मुहम्मद  |  (1)  वानी  चनाका

 सम्पक  (76  कि०  Ho )

 (0)  afar  रोड--दिवा  रेल  are
 (42

 fo

 1974-75  को  बजट  में  rr 1:48  लाइनों  के  लिए  जितने  परिव्यय  की  व्यवस्था  कीं

 गयी  वह  इस  प्रकार  है

 वीना-चनाका  e  57  लाख

 बेसिन  रोड--दिवा  क  1.60  करोड़ |  थि  e

 आशा  है  कि  वानी-चनाका  और
 _

 बेसिन  रोड-दिवा  रेल  के  निर्माण  का
 काम

 क्रमश  1977 के  अन्त  तक  |  1976  के  मध्य  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।

 गाड़ियों  सें  भॉजनयातन  समाप्त  करने  सम्बन्धी  दि

 6184.  श्री  शंकर राव  सावंत :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  बोर्डे ने  रेल  गाडियों में  भोजन यान  की  व्यवस्था  समाप्त  करने का  fra

 किया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 1973-74  में  किन  किन  रल  गाडियों  से  भोजन यान  की  व्यवस्था  समाप्त
 = की  गई  और  वर्ष  1974-75  के  लिये  इस  संबंध  क्या  प्रस्ताव

 रल
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्री  (att  मुहम्मद

 और  गाडियों  में

 के
 लिए

 भोजन  के  स्तर  में  सुधार  करने
 और  अधिक  स्वास्थ्यकर  सेवा  की  व्यवस्था

 करने  क  उद्देश्य  कुछ  चुनी  हुई
 गाडियों  परंपरागत  भोजन  यान  सेवा  के  बदले  मायावती

 स्थिति  खान
 पान  स्थापनाओं  में  तयार  किय  गये  के

 लिए
 तैयार  भोजन  को  एकत्र

 करने  की  नयीं  प्रणाली  अपनायी  गयी है  ।  इस  प्रणाली  के  अंतर्गत  मल  caret
 में  भोजन ~

 at
 ठ
 द  मे  गरम  पेटियों  में  जाता  तदुपरांत  गाडियों  की  qay  कार  की  we

 पेटियों  में  उसे  स्थानांतरित  कर  दिया  जाता  है  और  भोजन  के
 समय

 यात्रियों  को  परोसा

 जाता  ह  ।  इस  व्यवस्था  निम्नलिखित  गाडियों  में  शरू  की  गयी है  :-

 16-4-72
 और

 14-4 4-1973 (1)  बंबई  सेंट्रल  att  नई  दिल्‍ली
 के

 बीच  क्रमशः
 से  314  फ्रंटियर  मेल  25126

 वातानुकूल  ।
 पश्चिम  एक्सप्रैस  गाडियों  में

 (2)  मद्रास  सेंट्रल  और  नयी  दिल्‍ली  के  बीच  1-1-73  से  15116  ग्रेड  ट्रंक  बातानुकूल

 एक्सप्रेस  गायों  में  |
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 ey

 (3)  मुगलसराय  और  दिल्‍ली  के  बीच  1-7-1973  से  1/2  डाक  गाडियों  मे ं।

 (4)  समस्तीपुर  ata  नथी  दिल्‍ली  के  बीच  2-10-1973  स्  153/154.  जयन्ती  जनता

 wera  गाडियों  मे ं।

 (5)  अहमदाबाद
 और

 दिल्‍ली  के
 बीच  26.7.74  से  31/32  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस

 गाडियों में

 लम्बी  दूरी  की
 अन्य  महत्वपूर्ण  गाडियों  में  भी  इस  योजना

 का
 उत्तरोत्तर  विस्तार  करने

 का  प्रस्ताव है  ।

 ्  or  ग  en  स्वा  णा  wrrrrary राव  क  SUNT  लाय  ANU  के  सत्य  में  ate

 6185.  श्री  शंखद्राव  सावंत  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1973-74 के  दौरान  रेलवे  के  रेस्तरां  में  खाद्य  वस्तुओं
 F

 मूल्यों  में
 वृद्धि ्

 .

 यदि  तो  कितने  गुना  किस  सीमा  तक

 )  tea  भोजनालयों  भोजन  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कोई  प्रयास

 और

 यदि  तो  कब  और  किस  सीमा  तक  तथा  इसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 रल  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  मुहम्मद  काफी  और  1973-74

 में  कुछ  मदों  की  दरों  में  केवल  एक  बार  अर्थात्‌  1.  12,  1973  को  संशोधन  किया  गया

 जितनी  वृद्धि  की  गयी वह सं लर्न वह  संलग्न  विवरण  में  बतायी  गयी है

 और  खान-पान  के  स्तर  में
 सुधार  करने  के

 लिए  रेलें
 सर्दी  प्रयास  करती  ह

 किस्म  में  और  सुधार  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  a-

 (1)  अच्छे  किस्म  का
 भोजन

 परोसा  इसे  सुनिश्चित  करने  के  बार-बार

 निरीक्षण  किये  जाते  नज  | Q

 (1)  लम्बी  दूरी  की  महत्वपूर्ण  गाडियों  में  परम्परागत  भोजन यान  सेवा  के  बदले  उत्तरोत्तर

 के  लिए  तैयारਂ  भोजन  की  प्रणाली  अपनायी  जा  रही  यह  भोजन

 मार्गवर्ती  विभिन्न
 स्टेशनों

 पर  स्थापित  आधुनिक  भोजनालयों
 iy

 में  तैयार  होता है
 ताकि

 यात्रियों  को  अपेक्षाकृत  अधिक  साफ  सुथारी  स्थिति  में  तैयार  किया  गया

 और  अच्छे  किस्म  का  भोजन  दिया  जा  सके |

 (inl)  विभिन्न
 विभागीय  यूनिटों  में

 आधुनिक
 पाक-तकनीकी  और  उपकरणों  अपनाया

 जाना  जैसे  गर्म  ट्रालियां  इडली  कितने  का  रफ्ीजंटरों|
 धोने  की  मशीनों  आदि  की  व्यवस्था ।

 (iv)  विभागीय  खान-पान  स्थानों  में  नियोजित  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  पर  अधिक

 बल  दना  |

 (४)  सभी  शिकायतों  की  अच्छी  तरह  से  जांच  तथा  इसके  बाद  दोषी  कर्मचारियों  और

 ठेकेदारों  के  विरुद्ध  निवारक  तथा  दंडात्मक  कार्रवाई  करना

 (vi)  विभागीय  खान-पान  यूनिटों  के
 लिए

 अच्छे  किस्म  के  कच्चे  माल  की  खरीद

 और  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जाती  है  ।
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 विवरण

 1-1 2-1 9373  1-12-1973  से

 से
 पहले

 संशोधित  दर
 दर

 (#)  और

 रु०  पै०  मठ  To

 मानक  थाली  भोजन
 गरी

 (  i)  शा  ||  ै ५  50
 00

 (ii)  सामिष  10  50

 ख्  )  परोसने  के  लिए  agre  भोजन

 (1)  शाकाहारी  00  50

 00  50 (11)  सामिष

 पश्चिमी  ढंग  का

 (i)  नाश्ता  और  50  00

 (1)  दोपहर/रात्नी  का  भोजन

 शाकाहारी  50  50

 50  50 सामिष

 स्थिति  यूनिटें

 (1)  चाय-प्याला  पाट  25  30

 50  60

 (ii)  काफी  प्याला  41G  30  35

 60  70

 ख  चल  यूनिटें
 60  70 (i)  चाय  ट्रे  में  (285  fro  का

 (ii)  काफी ट  में  (285  मि०  का  70  80

 खुर्द  रोड  डिवीजन  toa  में  tad  गार्डों  हारा  अचानक  हड़ताल

 6186.
 श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  खुर्द  रोड  सब-डिवीजन  में  रेलवे  गार्डो  नें  3.

 1974  को  अचानक  हडताल  कर  दी

 यदि  लि 4  at  उन  रेलवे  गार्डों  की  की  संख्या  कितनी  है  जो  इस  हडताल  के

 जूद  पर  आये

 हडताल  करने  के  मुख्य  कारण  क्या  थे  और  हड़ताली  गार्डों  के  विरुद्ध  सरकार
 ने  क्या  कार्यवाही की  और

 क्या  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सभी  गार्डों  ने  हडताल

 में  भाग  नहीं  लियां  ar?

 a 9  और रल
 मंत्रालय

 मं  उप-मंत्री  wet  :  हां

 3  1974 को  ।
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 —  ae

 कथित  सामूहिक  अनुपस्थिति  का  मुख्य  कारण  यह  बताया गया  था  कि  गार्ड  ग्रेड
 |
 ए

 के  पद  पर  पदोन्नति  के  लिए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  रिक्तियों

 के
 विशेष

 आरक्षण  के  रोस्टर  पर  अमल  संबंधित  कर्मचारियों
 को

 चेतावनी  नोटिस
 दिया  गया  था  कि  अनुपस्थिति की  अवधि को  नहीं  तो  वेतन  नहींਂ  माना  जायेगा

 और  उनको  अन्य  परिणाम  भी  भुगतानें  पडेंगे  ।

 उन्होनें  हडताल  में  भाग  नहीं  लिया  ।

 उड़ीसा  को  र  गली  परियोजना  का  निष्पादन

 6188.  श्री  अर्जुन  क्या  सिंचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 उडीसा को  रेंगूली  परियोजना  का  निष्पादन
 करने  हेतु  चालू  वर्ष  में  कुल  कितनी

 राशि  नियत  की  गयी  और

 चालू  वर्ष  के  लिए  निर्माण  का  क्या  विशेष  कार्यक्रम  है  और  बांध  के  कब  तक  पूरा

 होने  की  संभावना  है  ?

 उडीसा सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  और

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंनें
 1974-75  में  रेल  ए  5

 करोड  ५  क
 परिव्यय

 कीਂ  व्यवस्था  की  है  और  चालू  वर्ष  के  लिए  बनाया  गया  परियोजना
 संबंधी  व्यय  कार्यक्रम  निम्नलिखित  है  :

 रुपय  मे ं)

 1.  प्रारंभिक  कायथ  e  3  00

 भवन  85  00

 3.  बांध  98  00

 4.  सिचाई  अनुसंधान  37  37
 -

 पुनर्वास  64  22

 6.  सचार  20  00

 J.  फुटकर  काय  7  18

 ata  को  1979-80  में  पा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पांचवीं  योजना  म  उड़ोसा  में  बड़ी  तथा  मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं

 6189.  श्र  गजाधर  मुबारक :
 के

 क्या  तिहाई  और  faa  मंत्रों  यह  ताने  की  कृपा  करेंग

 उडीसा  राज्य  में  पांचवी  योजना  में  शुरू  की  जाने  वाली  बडी  तथा  मध्यम  सिचाई
 परियोजनाएं  कौन  कौन  सी  और उ

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  रखी

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मत्
 at ti

 सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  और  उडीसा
 पांचवीं  योजना  को  अभी  aes दया  जाना  है  ।
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 Setting  up  of  Soda  Manufacturing  ए  ७0101९5

 6190.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemi-
 cals  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  soda  manufacturing  units  proposed  to  be  set  up  in  public
 joint  and  private  sectors  in  the  country  during  1974-75;  and

 (b)  whether  any  licence  or  letter  of  intent  has  been  issued  to  anybody  for  this

 purpose?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Shah
 .Nawaz  Khan):  (a)  and  (b)  It  is  presumed  that  the  Hon.  Member’s  question  refers
 to  soda  ash  manufacturing  units.

 A  statement  is  placed  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 Eight  letters  of  intent/industrial  licences  have  been  issued  for  setting  up  new
 units  of  soda  ash

 as
 per  details

 008
 =

 $i.  Name  of  the  firm  Capacity
 No.

 Date  of  letter  of  intent/  Location
 industrial  licence  (Tonnes/

 annum)

 —

 Maharashtra  Co-operative  13-10-1969  Letter  of  Intent  Tarapore  66,000
 Fertilizer;  &  Chemicals,  (Maharashtra)

 Bombay.’

 Tuticorin  11111 Chemi
 18-1-1971  Letter  ofTntent  Tuticorin  66  ,000

 Tuticorin.
 cals

 Tid»,  Tamilnadu

 Punjab  State  Industrial  Dev.  23-12-1971  Letter  of  Intent  Bhatinda  60,000
 Corpn.,  Bhatinda.  Punjab

 Orissa  Industrial  Dev.  Cor-  23-12-1971  Letter  of  Intent  Paradecp  €0,cco
 poration,  Paradeep,  Orissa.  Orissa.

 Shri  A.  C.  Gulati,  23-12-1071  Letter  of  Intent  Kctah  €€,cco
 asthan.-  Kota

 Raj-
 Rajas  than

 State  Industrial Rajasthan  29-12-1971  Letier  cf  Intent  Rajasthen  €6,cco
 Development  Corporaticn,
 Jaipu

 i,

 Kerala  Industrial  Develop-  23-12-1971  Letter  of  Intent  Udyvc  gmarcéal  72,ECO
 ment  Corporation  Kerala
 mandal.

 Fertilizers  Corporation  of  27-12-1971  Industrial  Haldia  (West  ९0,000
 India  (Haldia  Fertilizers),  Licence  Bengal)
 Haldia,  West  Bengal.
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 (Saka)

 Construction  of  major  Irrigation  pews prote  cts  in  M.LP.

 6191,  Dr.  Laxmimarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  major  irrigation  projects  under  construction  in  Madbya
 Pradesh;  at  present;  and

 (b)  the  time  by  which  they  will  be  completed?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Inigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar
 Prasad);  (a)  Five  major  irrigation  projects  viz.  Chambal  Stages  I  &  II,  Tawa,  Barna,
 Hasdeo  Right  Bank  Canal  and  Mahanadi  Reservoir  are  under  construction  in  Ma-

 dhya  Pradesh.

 (b)  All  these  projects  are  likely  to  be  completed  during  the  Fifth  Plan.

 भांप  के  इंजिनों  का  चलते  रहने  का  समय

 6192.  श्री  रामावतार  दासी  कया  रल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  भाप  इंजनों  के  चलते  रहने  का  कोई  समय  निर्धारित  है  और  यदि  तो  प्रत्येक  प्रकार

 के  इंजिनों के  बारे में  वह  कया

 क्या  रेलवे में  पुर्व  रेलवे  अनेक  एसे  इंजन  अभी  चल  रहे  हैं  जिनके  कार्य  की

 अवधि  समाप्त  हो  चुकी  है  ;

 क्या  इसके  फलस्वरूप  चलते  समय  ये  इंजन  प्रायः  खराब  हो  जाते  हैं  जिससे  गाड़ियों  के

 आने  में  विलम्ब  होता  है  और  इसके  कारण  यात्रियों  क  कठिनाई  होत  है  ;  और

 aff  तो  Tq  रेलवे  के  प्रत्येक  डिपो
 जन  में  ऐसे  कितने  इंजन  चलाये  आ

 रहे  हूँ  जिनका

 समय  समाप्त  हो  चुका  है  और  उनके  स्थान  पर  नय  इंधन  लगाने  के  लिए  कया  उपाय  किए  गए  ह  ?

 रल  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री
 मुहम्मद

 बर्फ
 :

 भाप  रेल  इंजनों  की  कोई
 वार  जीव नावं धि  faf  चत  नहीं  की  गई  है  ।  भाष  रेल  इंजनों  सामान्य  जीव ना वधि  40  वर्ष  है
 यद्यपि  यह  अनिवार्य  नही  है  कि  यह  अवधि  पुरी  करने  पर  उन्हे  सूची  से  हटा  दिया  जायेगा  ।

 stat.  विभिन्न  रेलों  पर  जिनमें  पूर्वे  रेलवे  भी  शामिल  wary  भाप  रेल  इंजनों  की
 संख्या  यह  संख्या  भारतीय  रेलों  पर  भाप  रेल  इंजनों  की  कुल  संख्या  का  लगभग  9
 प्रतिशत  है  ।

 गीता  माप  रेल  इंजनों  का  उपयोग  आमतौर  पर  आपेक्षाकृत  कम  महत्व  की  सेवाओं  में
 किया  जाता  जसे  शंटीग  और  मार्गदर्शी  सेवाएं  आदि  ।  लेकिन  एवं on  रेलवे  पर  31  शतायु  भाप  रेल
 इंजनों  का  उपयोग  सवारी  गाड़ियों  मे  किया  जा  रह  सवारी  गा  feat  में  उपयोग  के  लिए  इनका
 समुचित  पुरःस्थापन  किया  गया  है  ।  ऐसे  इंजनों  के  खराब  हो  जाने  क  1  कारण  गताय  नहीं  है  बल्कि

 अनुरक्षण  और  मानवीय  आदि  विभिन्न  कार  उनकी  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिए
 निरन्तर  प्रयास  किए  जाते  है  ।

 पूर्व  रेलवे  पर  उपयोग  में  लाये  जाने  वाले  गति  यूराप  रल  इंजनों  की  मंडलवार  संख्या
 निचे  बताई  गयी  है
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 ~

 गताय  रल

 इंजनों की
 संख्या

 सियालदह  31

 east  92

 आसनसोल  कि  91

 धनबाद  *  .  82

 ह  के  o  थक  22 दानापुर

 शतायु
 भाप  इंचनों  को  हटा  कर  उनकी  जगह  किसी  दूसरी  कोटी  के  भाप  रेल  इंजन  अथवा  डीजल

 आधारਂ  रह  ट्रै रेल  इंजन  चलाने  का  काम  चरण  बद्ध  कयंक्रम  के  MSTISTSN  पर  किया  जा  hed +  |  तेल  संकट के

 परिणामस्वरूप  भाप  रल  इंजन  अधिकतम  संख्या  और  यहां  तक  कि  40.  वर्ष  से  अधिक  आयु  के

 इंजन  भी  उपयोग  में  लाये  आ  5:  हैं  और  उपलब्ध  साधनों  के  अंतरंग  उनके  पुरःस्थापन  की  व्यवस्था

 की

 कर्नाटक  द्वारा  कृष्णा  न्यायाधिकरण  क  पंचाट  को  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  जाया  जाना

 6193.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करने कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  कृष्णा  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  के  कुछ  बातों  को  उच्चतम  न्यायालय

 में  उठाने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ~ fagsac  :  और

 सरकार  ने  कृष्णा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  के  फ  सालों  के  विरुद्ध  विशेष  अनुज्ञा  याचिका  दायर  की  थी

 सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  इसकी  सुनवाई  2  1974  के  की  गई  थो  और  न्यायालय  ने  याचिका  की

 वापस  लेने  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी  |

 एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  आयोग  उत्तर  देने  के  कारण  फर्मों  को

 जुर्माना

 6194.  श्री  तरुण  गोगोई  :

 श्री  आर० वी  ०  स्वामीनाथन  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पो  करेंगे कि

 क्या  हाल  में  चार  कम्पनियों  को  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  आयोग

 को  उत्तर  न  भजने  के  कारण  जुर्माना किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कितना  जुर्माना  किया  गया  है  और  उन  फर्मों  का  ब्यौरा  कया  हैं  ;  और

 fer a4  1  जाता तो  अन्य  क्या  दण्ड  देने
 का

 विचार  है
 ? यदि  इन  फर्मों  द्वारा  समय  पर  जुर्माना  नहीं
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 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  वेदान्त  :  तथा  कोई

 जुर्माना  हों  किया  गया  परन्तु  एकाधिकार  एवं  निर्बन्वनकारी व्यापार  प्रथा  आयोग  ने  अपने  दिनांक

 5  1974 के  आदेश  द्वारा

 (1)  मे०  जब  के०  सिन्ध  कान र

 (2)  म०  नायलोन  बम्बई

 (3)  में०  निर्लोन  सिन्ध  fra  फिन  एण्ड  केमिकल्स  बम्बई  और

 )  मे०  पान  लि०  नगर  (Fo  Fo)
 ~

 मामिक  रजिस्टर नामक  चार  एत्तरवादियों में  से  प्रत्येक  250  रु०  के  हिसाब

 निर्बन्धनकारी  व्यापार  देने  का  निदा  दिया  था  ।

 आयोग  ने  लागतों  की  देनदारी  के  लिये  कोई  समय-सीमा  निश्चित  नहों  की  यदि

 य  अदायगी  समूचित  समय
 सीमान्तगंत  नही  होती  तो  इन  लागतों  के  प्राप्त  करने  के  की

 पाने  आग  क  कार्यवाही  के  बारे में ठीक  समय  पर  विचार  करेगा  |

 ईरान  दीवार  भारत  को  अशोधित  तेल  की  सप्लाई

 6195.  श्री  तरुण  गोगोई

 श्री  कार  वी ०  स्वामीनाथन

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  यहं  चलाने  की  कपा  करण  कि

 क्या  ईरान  से  उस  अदा  fac  तेल  की  सप्लाई  दुरू  हो  गई  है  जिसके  बारे  में  विदेश  की  यात्रा

 के  दौरान  समझौता  हुआ  था  ;

 (q@)  यदि  क्या  2,  50,000  टन  अवरोधित  तेल  शीघ्र  भारत  पहुंच  और

 क्या  यहं  पहले  सप्लाई  किय  गय  अशोधित  के  अतिरिक्त  होगा

 पेट्रोलियम  और  रवायत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हों  ।

 भारत  में  हर  तिमाही  के  अन्दर  2,  50,000  टन  अशोधित  तेल  का  आयात  कर  रहा  होगा  |

 att

 गुजरात  राज्य  के  लिय  ग्राम्य  विद्युतीकरण  हेतु  राशि  का  नियतन

 6196.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  सिचाई  और  fran  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  और  पांचवें  पंचम  पीठ  योजनाओं  में  गुजरात  राज्य  के  लिए  ग्राम्य  विद्युतीकरण  हत
 कितनी  राशि  का  नियतन  किया  गया

 क्या  इस  बारे  में  गुजरात  राज्य  को  अब  तक  पर्याप्त  प्राथमिकता  नहों  दी  गयी  है  ;  और

 चौथा  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत

 है

 तक  गुजरात के  कितने  गांवों  में  बिजली  लगायी  गयी  और  शेष
 कितने  गांवों  में  विल्लो ल लगायी  आनी है
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 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  a  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  qt  योजना  में  ग्राम  विजय

 करण  के  लिए  गुजरात  को  6.  00
 करोड़  रुपय

 धनराशि  आनंदित की  गई  थी
 ।  पांचवीं  योजना  के  लिए

 प्रिया  वित  आबंटन  10.00  करोड़  रुपये
 का

 राज्य  योजनाओं  में  उपयुक्त  आबंटन  के  अतिरिकत  राज्य
 बिजली  बोर्डे  को  आर्थिक  दृष्टि  से  व्यवहार  स्कीमों  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  से  भी  सहायता  उपलब्ध

 होती  है  ।
 चतुर

 योजना के  दौरान.गूजरात  राज्य  बिजली  बोले  की  27  स्कीमों  को  जिसमें  1235,  235

 लाख रु  पये  क  ऋण  सहायता  शामिल
 इस

 निगम  द्वारा  स्वी  कृत  किया  गया  था  |  पांचवीं  योजना  के  दौरान

 भी  इसे  तरह  को  सहायता  उपलब्ध  होगी  ।

 ग्राम  विद् यतो करण  काय  क्रम  राज्य  सरकार  द्वारा  तयार  किया  पता  है  और  राज्य  बिजली  बाइ

 द्वारा  क्रियान्वित  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  प्राथमिकता  निर्घारित  नहीं  को  जातों  |  बहरहाल

 गुजरात
 में

 ग्राम  विद्युतीकरण की
 गति

 बहुत  से  अन्य  राज्यों के  मुकाबले  में  बहुत
 अच्छी  है

 ।
 31-1-1974

 को  राज्य  में  30  प्रतिशत  ग्रामों  का

 किया  करण

 हो  चुका  था  i  उस  तिथि  को  ग्राम  विद्युतीकरण  की  अखिल

 भारतीय  औसत  केवल  26 .  4%  है

 गुजरात में
 18584

 ग्राम  हू  |  31-1-1974  तक
 5577  ग्राम  विद्युतीकृत  हो  चुके  थे

 ।

 योजना के  अन्त  अर्थात्‌  31-3-1974  तक  5850  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  करना  प्रस्तावित  था  |  ऐसी

 संभावना है  कि  पांचवीं  यो  जना  के  अन्त  तक  यह  संख्या  6880  तक पहुंच  जाएगी  ।  दा  ष  11704  ग्रामों  के
 विद्युतीकरण  पांचवीं  योजना  के  पश्चात  होने  की  संभावना  है  ।

 रेलवे  गार्डों  वारा  हड़ताल  समाप्त  करने  क  बाद  उनकी  शिकायतों  पर  विचार  फिया  जाना

 6197.  श्री  प्र सन्त भाई  महता  क्यारी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  रेल  मंत्रालय  द्वारा  रेलवे  गार्डों  की  शिकायतों  पर  विचार  करने  के  लिए  सहमत  होने  के

 पश्चात्‌  रेलवे  गार्डों  ने  अभी  हाल  में  अपनी  हड़ताल  समाप्त  करदी  थी ;

 यदि  तो  आन्दोलन  समाप्त  करने  के  रेलवे  बोलें  ने  नई  दिल्‍ली में  उनके  प्रतिनिधियों

 के  साथ  बातचोत  की  थी  और  क्या  कोई  समझौता  किया  गयां  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बात  क्या है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  बफी  जहाँ  ॥

 और  इस  बात  पर  सहमत  हो  जाने  के  बाद  कि  वतन  आयोग  की  सिफारिशों  में  बताई

 गयी  अं सतियों  की  जांच  को  आन्दोलन  में  भाग  लेने  वाले  गार्डो  को  सताया  नहीं  जायगा  और  साथ

 ही  आन्दोलन  की  अवधि  को  काम  नहीं  तो  वतन  नहींਂ  के  आधार  पर  माना  जाय  आन्दोलन  समाप्त

 कर  दिया  गया  था  ।

 तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्विति  के  फलस्वरूप  रल  कमरा  रियों  को  aaa  तथा  मत्तों

 की  बकाया  राशि  का  भुगतान

 6198.  शी  प्रसन्न भाई  महता  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  को  HIT  करा  कि

 क्या  तीसरे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  के  पब्चात  रेलवे  ने  अपने

 कामना  रियों  को  वतन  तथा  भक्तों  को  बकाया  राशि  का  अभी  तक  भूगतान  नहीं  किया  है  ;  और

 यहीं  तो  रेलवे  द्वारा  अपने  कर्मचारियों  को  वेतन  तथा  भक्तों  को  बकाया  राशि  का  भुगतान

 कब  तक  कर  दिया  जाएगा  ?
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 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी
 :

 और  वेतन-मान  और  भक्तों के

 सम्बन्ध  में  तीसरे
 व
 वतन  आयोग  को  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निणंयों  को  अमल  में  लाया  जा  रहा  है  ।  fe

 वतन  के  अन्तिम  रूप  से  बकाया  राड दि  की  संगणना  और  उसके  भुगतान  की  प्रक्रिया  में  कुछ  समय

 लगने  की  सम्भावना  इसलिए  श्रेणी  CV  और  111  के  रेल  कमंचा  रियों  को  बकाया  राशि  के  रूप  में

 100  और  150  रुपये  का  एकमात्र  भूगतान  कर  दिया  गया  z  |
 इसके  :  इस  बात  को  देखते

 कि  सरकार  ने  संशोधित  वेतन-मानों  के  लिए  विकल्प  देने  की  अवधि  हाल  में  तीन  महीने  से  बढ़ाकर  पांच

 महीने  कर  दी  आशा  हैं  कि  अधिकांश  रेल
 तमंचा  रियों  को  अगले  चार-छः  महीनों  के  बीच  वेतन  और  भक्त

 की  पुरी  बकाया  राशि  का  भुगतान  हो  जायेगा  |

 राज्यों  में  सिचाई  परियोजनाओं  को  लाभप्रदता

 6199.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 श्री  पी०  ए०  सामिनाथन

 क्या  सिचाई  और  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  हो  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  और  यह  पाया  है  कि  राज्यों  में  अत्यघिक  लागत

 पर  लगायी  गयी  अधिकांश  सिंचाई  परियोजना  अलाभकर  सिद्ध

 क्या  किसी  राज्य  ने  सिचाई  परियोजनाओं
 से  लाभ  अजित  किया है  ;

 और

 यदि  तो  कितना ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय
 म
 उपमंत्री

 (att
 सिद्धदवर  :  (a)  सिचाई  परियोजनाएं  क़षि

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  तयार  की  जाती  और  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  आधिक  पहलुओं
 का  मूल्यांकन  लाभ-लागत  अनुपात  की  घारणा  पर  किया  जाता है  ।  शुरू  कीਂ  गई  सभो  सिंचाई

 परियोजनाओं  का  लाभ-लागत  अन  पात  अन  कल  रहा  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रभारित  जल  को

 कम  दरों  परियोजनाओं  के  निर्माण  और  अनुरक्षण  की  लागत  में  हो  रही  विधि  और  निर्मित  शक्यता  के
 समायोजन  में  कभी  के  कारण  सरकार  का  रा  स्व  उत्तरोत्तर  व्यय  से  कस  होता  जा  रहा  है  और  इंस  संदर्भ  में

 सरकार  के  राजस्व  में  हानि  हुई  ।

 और
 1967-68  अद्यतन  वर्ष  हैं  जिसके  ब्यौरे  उपलब्ध

 हू  इसमें  मध्य  प्रदेश  और
 पंजाब

 राज्यों  में
 क्रम  12  लाख  रुपये  और  101  लाख  रुपय  का  लाभ  होने की  सुचना  मिली  है  !

 तल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  हारा  तल  उत्पादक  देशों  क  मलिका  को  |प्रशिक्षण  देने  का  प्रस्ताव

 6200.  श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन

 थ्रो  निहार  भास्कर

 कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क  नन  ee
 ्र  )  क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक गस  आयोग ने  तेल  समृद्ध  देशों  के  Han  feat  को  प्रशिक्षण  देने  तथा

 अनुसंधान  कार्य  के  लिए  वैज्ञानिकों
 को  सुविधाएं  देने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  इर  काव् यो रा  कया है

 क्या  भारत  ने  नाइजीरिया  के  अधिका  रियों  को  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  है  ;

 यदि  तो  अन्य  किन  देशों  को  एसी  सुविधायें  दो  जाएगी  ?
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 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नवाज  खां )  जी  नहीं  ।

 set  नहीं  उठता
 |

 जी  of

 संयुक्त  राष्ट्रों  से अनुरोध  पर  तेल  तथा
 प्राकृतिक

 गस  आयोग  ने  घाना  से  एक  पेट्रोलियम  भगत
 वैज्ञानिक  को  प्रशिक्षण  देने  का  निर्णय  किया है  ।  इस  संबंध  में  दूसरा  कोई  अनुरोध  नहीं  है  ।

 वार्ता  असफल  रहने  के  कारण  रेलवे  के  सुपरवाइजरों  दारा  आंदोलन  को  जारी  रखना

 6201  श्री  आर०  वी ०  स्वामीनाथन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  अधिकारियों  तथा  इण्डियन  रेलवे
 सुपरवाइज सं

 एसोसियेशन में में  वार्ता  के  असफल

 रहने  के  कारण  रेलवे  अपना
 आन्दोलन

 जारी  रखेंगे  ।

 वार्ता  के  असफल  होने  के  क्या  कारण  ह  ;  और

 क्या  इस  आन्दोलन  से  देश  में  रेल  सेवाओं  में  बाघा  पड़ती  रहेगी
 ?

 रेल  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  मुहम्मद  काफी  )  से  कर्मचारियों  ने  आन्दोलन

 समाप्त  कर  दिया  है  ।

 विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्यकरण  में  सुघार  करने  के  लिये  क

 202-
 श्री  ई०  ato  fad  पाटिल :  चय  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कुरा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विद्युत  संयंत्रों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  और

 विद्युत  के  उत्पादन  के  संबंध
 में

 अबध  निर्माण  सामग्री  और

 घन  लगाने  की  पद्धतियों  में  परिवर्तन  करने  .  के  लिए  कार्यवाही  की  गई

 सचाई
 और  विद्युत  मंत्रालय

 में
 उपमंत्री  सिद्धेश्वर

 :
 विद्युत  संयंत्रों

 के
 का  निष्पादन  में  सुधार  लाने  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  /  किये  जा  रहे  है

 :-

 (1)  जल  विद्युत  और  ताप  विद्युत  दोनों  संयंत्रों  के  संबंध  में  फुटकर  पुर्जों  की
 पर्याप्त

 अपूर्ति  सुनिश्चित  करने  और  सुरक्षात्मक  अनुरक्षण  कार्यक्रम  का  अनुपालन  करने  के

 लिए  परियोजना  प्राधिकारियों  को  सलाह  दी  जा  चुकी  जहां  भी  आवश्यकता

 होती  केन्द्रीय  जल  और  चाहत  आयोग  से  विशेषज्ञ  सहायता  भी  दी  जाती

 (2)  त
 ताप  संयंत्रों  के  संबंध  में  निम्नलिखित  उपाय  fat  जा  रहे  हैं  :-

 1
 |  a  )  पर्याप्त  मता  में  उपयुक्त  किस्म  के  कायल  और  इधन  aa  की  सप्लाई

 और  उसके  परिवहन  को  सुनिश्चित  करना

 (2)  तीन  अवस्था  वही  मुलिंग्स  तक  उपयोग  को
 सीमित

 करक  क्षेत्र

 वारी  उपोत्पाद
 इधनों  का  प्रयोग  करने  वाले  विद्युत  संयंत्रों  के  संबंध  में

 इंधन  कौ  किस्म  में  सुधार  लाना  t |  |
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 (3):  सुधार  की  संभाव्यताओं  की  जांच  करने  और  उन  पर  सुझाव  देने  के  लिये

 भारत  सरकार  दवारा  भेजे  गये  विशेषज्ञों  दवारा  दौर  करना

 (4).  प्रचालन  और  अनुरक्षण  कार्मिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 करना  ।

 (3)  आयात  गये  और  स्वदेशी  फुटकर  पुर्जों  कौ  समय  पर  उपलब्धता  और

 उपस्कर  की  मरम्मत  के  सुविधायें  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारत  हैवी

 इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  अंतगर्त  एक  फुटकर  सेवा  यूनिट  गठना

 किया  जा  रहा  है  ।

 (a)  विद्युत  प्रबंध  इत्यादि  सहित  विद्युत  आपूर्ति  उद्योग  की  पुनर्संरचना  के  प्रस्तावों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 अपर  कृष्णा  परियोजना  को  परियोजना  साना  जाना

 6203.  श्री  go  के०  कोत्रशद्टों  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 स्प क्या  कर्नाटक  सरकार  से  अपर  कृष्णा  परियोजना  को  राष्ट्रीय  परियोजना  का

 जाने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  अपर  परियोजना  को  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  ले
 लेने  को  व्यावहारिक  समझती  ताकि  इस  राज्य  के  सूखाग्रस्त  भागों  में  परियोजना  के

 स्वप्न  में  शीघ्रता  लाई  जा  सके  ?

 कर्नाटक सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  सिद्ध  :  और

 सरकार  केन्द्र  द्वारा  अपर  कृष्णा  परियोजना  पर  धन  लगान ेके  कर  रही  बहत
 सिंचाई  परियोजनाओं  पर  धन  लगाने  के  प्रश्न  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  कई  अवसरों  पर  विचार

 किया  और  अंतिम  रूप  से  ag  faa  लिया  था  कि  सिचाई  परियोजनाएं  राज्यों  की  विकासात्मक

 योजनाओं  के  भाग  के  रूप  में  रखी  जानी  जारी  रहेंगी  और  राज्यों  को  कुल  केन्द्रीय  सहायता
 क  10  प्रतिशत  का  परियोजनाओं  की आबंटन  चालू  बृहत  सिचाई  और  विद्युत
 आवश्यकताओं  के  आधार  पर  किया  जाएगा ।

 उत्तर  प्रदेश  और  दिल्‍ली  में  मिट्टी  के  तल  के  मूल्य  में  अन्तर

 6204.
 श्री  राजदेव  सिह  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  खुदरा  व्यापारियों  द्वारा  सप्लाई  किये  जा  रहे  मिट्टी के
 तेल

 के  मूल्यों  की

 तुलना  में  में  पेट्रोल  पम्पों  के  द्वारा  सप्लाई  किये  जा  रहे  मिट्टी  क  तेल  का  मूल्य
 अधिक

 होता  है  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  इसका  मूल्य  कम  होता

 यदि  तो  इस  अन्तर  के  क्या  कारण  और

 क्या  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  कोई  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st
 \  बना  शाहनवाज  :  से

 (77)
 सूचना  एक  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 भूदान  में  चुका  जल  विद्युत  परियोजना
 के  सम्बन्ध  में  भारत-भूटान  करार

 6205.  श्री  राजदेव  fag  :

 श्री  सुखदेव  प्रसाद
 वर्मा

 :

 क्या  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 ~
 क्या  सरकार  ने  भूटान  में  84  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  चय  जल  विद्युत

 परियोजना  के  सम्बन्ध  में  भूटान  सरकार  के  साथ  कोई  करार  किया  और

 यदि  तों  इस  करार  की  मुख्य  बातें  कया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Sto  सिद्धेश्वर  !  और

 करार  एक  प्रति  संलग्न  है  ।  प[प्रंथालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  geo  डी ०  6658/  74]

 अखिल  भारतीय  स्टेशन  मास्टर  संघ  द्वारा  समेकित  स्थानान्तरण  नीति  की  मांग

 6206.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 ००
 में  समेकित क्या  अखिल  भारतीय  स्टेशन  मास्टर  संघ  ने  समूची  भारतीय  रेलवे

 स्थानांतरण  नीति  लेंडर  पोस्टिंग  सिस्टम )'  लागू  करने  की  मांग  की

 क्या  अनेक  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  करने  तथा  आन्दोलन  करने  के  पश्चात  इसे

 जोधपुर  तथा  उत्तर  रेलवे  के  अन्य  डिवीजनों  में  लागू  कर  fear  गया

 क्या  दिल्‍ली  डिवीजन  को  fedora  सुपरिटेन्डेन्ट  ने  मान्यता  प्राप्त  संघों  के  कहने
 पर  रेलवे  ats  को  इस  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  जी  हां  ।

 उत्तर रेलवे  के
 संभी

 मण्डलों  में  समेकित  स्थानांतरण  प्रणाली  किसी
 न

 किसी  रूप

 में  लागू  रही  है  ।  इस  प्रणाली  में  मान्यताप्राप्त  संघों  से  परामर्श  करन  को  पश्चात  केवल  कुछ

 संशोधन किये  गय  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
 उठता  1

 अहमदपुर-कटवा  लाइन  )  का  रख रख

 6207.  श्री  गंदा घर  साहा  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के  पथ  का  रखरखाव तथा कया  अ  g ्  मदद
 ~

 र
 2

 मरम्मत  उचित  रूप  a  की  जाती हैं  और  लकड  ?  तख्तों  को  उचित  रूप  से  बदला  जाता
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 orf  ty  UT a  दि  २३४  atl  मले  में  सीਂ  कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार

 अ

 क्या  इस  रेल  पथ  at  विद्यमान  स्थिति  के  बारे  में  नियमित  रूप  से  सर्वेक्षण

 किया  जाता  और  यदि  at  हाल  में
 किये

 निरीक्षण  की  मुख्य  बातें  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुर
 )

 MUU)
 क

 )  जी  eft

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  att  इसके  स्वरूप  1974-75  में  पूरे  8  किलों  मीटर  रेल  पथ  का

 नवीकरण  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।

 भारतीय  रल  निगम  दारा  ग्राहकों  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  तेल  को  मापने  के  लिये  प्रबन्ध

 दिक  _
 6208.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  war

 करा  कि

 (#)  क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  विभिन्न  केन्द्रों  में  उपभोक्ताओं  को  बिक्री  करते  समय

 तेल  को  मापने  के  लिये  अपना  पृथक  प्रबन्ध  किया  gar

 क्या  ग्राहक  टैंक  लारी  क्षमता  पर  निरंतरता  के  कारण  बेचने  के  लिये  तेल  को

 मापते  समय  भारतीय  तेल  निगम  को  व्यवस्थित  रूप  से  बड़े  पैमाने  पर  ठगा  जा  रहा

 क्या  विभिन्न  केन्द्रों  में  भारतीय  तल  निगम  के  अधिकारियों  द्वारा  प्रमाणित  कर

 जाने  के  पश्चात्‌  ग्राहक  के  स्वामित्व  वाले  टैंक  में  तैल  की
 क्षमता

 के  सम्बन्ध  में  माइकल

 को  बदल  दिया  जाता  और

 क्या  इस  प्रकार  की  ठगी  को  रोकने  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  किया  गया

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  ओर

 संबंधित  राज्य  सरकारों  को  तेल  एवं  माप  विभागों  द्वारा  व्या सम पन  तथा  प्रमाणित  किए  जाने
 के  आधार  पर  ग्राहकों  को  टेंक  लारियों  में  की  मात्रा  बची  जाती  लेकिन  भारतीय
 तेल  निगम  के  फुटकर  विक्रेताओं  द्वारा  अपने  ग्राहकों  को  तेल  वितरण  पम्पों  द्वारा  बेचा  जाता
 जाता  है  जिनका  प्रमाणीकरण  तथा  सील  करने  का  कार्य  राज्य  सरकारों  के
 गीत  तोल  और  माप  विभागों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  कुल  सप्लाई  की ~
 परीक्षा  उन  टैंकों  जिनमें  से  इन  उत्पादों  को  दिया  जाता  है  में  मापक  डुबाने  के  आधार  पर
 की  जाती है  ।

 राज्य  सरकारों  के  संबंधित  तोल  एवं  माप  विभागों  के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  द्वारा
 जारी  किया  गया  व्या समापन  परिमाण  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया
 जाता  ।

 घो कबा जी क  किसी  भी  मामले  के  सामने  आने  पर  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  उसका
 प्रभावी  ढंग  से  निपटारा  किया  जाता  हैं  ।
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 पाँचवीं  योजन  हे  प्रथम  वर्ष  लिए  उत्पादन  का  लक्ष्य

 6209  श्री  बनमाली  बाब  क्या  सिचाई  और  fare  मंत्री  बतान  की  कृपा  करा

 कया  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  ay  के  लिए  faq  उत्पादन  के  लक्ष्य  को  अन्तिम

 दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ
 ?

 सिंचाई
 और  विद्युत  मंत्रालय

 में  उप॑  मंत्री  सिद्धपुर
 :

 जर
 पांचवीं

 योजना  के  प्रथम  ज  में  2'  3  मिलियन  किलोवाट  विद्युत  जनन  क्षमता  का  योग  करने  का

 लक्ष्य  fl  यह  12  जल  विद्युत  और  10  ताप  विद्युत्‌  संयंत्रों  में  जिन  पर  चौथी  योजना

 के  दौरान  कार्य  किया  जाता  रहा  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उडीसा  के  लिए  feed  उत्पादन  का  लक्ष्य

 6210.  भी  वनमाली  बाब  :  नया  सिचाई  और  बित  मंत्री  न  बताने  की  कृपा  करा

 क क

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  दौरान  उड़ीसा  में  विद्युत  उत्पादन का  लक्ष्य  परी

 ह  प्राप्त  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  है  ?

 सिचाई  और  fad  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री

 सिद्धेश्वर  :  ्  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  422.  5  मैगावाट  की

 अतिरिक्त
 उत्पादन

 क्षमता
 के  लक्ष्य  को  प्रति  कवल

 182.  5  मेगावाट
 उत्पादन  चालू  हुई  शेष  240  मैगावाट  को  पांचवीं  योजना  में

 लेजाया  गया  है  ।

 बालि मेला  जल  विद्युत  परियोजना  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  यूनिटों  के  चालू  होने

 में  दरी  हुई  लक्ष्य  को  पूर्ण  रूप  से  प्राप्त
 न

 करने  के  मुख्य  कारण
 ये

 (1)  पैन  स्टाक  के  लिए  बायलर  गुणवत्ता की  इस्पात  प्लेटों  की
 आक्सीजन

 और

 असेलीटेन  गस  सिलिंडरों  की  अपर्याप्त  सप्लाई  और  मुल्लाह मृ दवा ही  मशीनों  के  लिए

 फालतू  पुर्जों  अनुपलब्धता  |

 (2)  रुसी  विशेषज्ञों  को  स्थल  पर  पहुंचने  में  दरी  ।

 खो  जाना (3)  एक  टर्बाइन का  मागं

 (4)  जमीन  कायल  की  क्षति  ।

 मई  रेल  लाइनों  के  लिये  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  की  सिफारिशें

 6211.  श्री  alo  एस०  मुती  :  क्या  रल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  wey  कि

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  नई
 की

 रेल  लाइनें  बिछाने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 सिफारि दा

 यदि  om  तत्संबंधी  मुख्य  बातं  क्या  और

 इस  मामले में
 क्या  कायंवाही  की  गई  है

 ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुर  शी )  हा

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 पिछले  कुछ  समय  से
 आधार

 प्रदेश  सरकार  राज्य  कुछ  नयी  लाइनों  के  निर्माण  के

 अभ्यावेदन  देती  आ  रही  ये  प्रस्ताव  और  इनसे  सम्बन्धित  वर्तमान  स्थिति इस  प्रकार

 है

 adara  स्थिति लाइन  का  नाम

 1.  नागार्जुन  सागर  क  रास्त
 ओंगोल

 से  हैदराबाद  सिकंदराबाद  से  निकले  तक

 द  लाइन  और  गंभीर-मीचेगा  खण्ड  के

 आमान  परिवहन  के  लिए
 प्रारम्भिक

 निर्धारण  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  का  काम

 पुरा  हो  चका ०  यह  लाइन

 सागर  क्षत्र  से  गुजरेगी  |  इस  सम्पूर्ण
 योजना  को  1974-75  क  बजट  में  शामिल

 कर  लिया  गया  है  |

 चला 2.  बैलाडिला  से  कोड़े गोदाम  पहल  स्व क्षणों  से  पता

 था  कि  यह  लाइन  तभी  मौचित्यपूण  am
 अब  दण्डकारण्य  क्षत्र  में  बड़े

 पमाड़
 पर

 औद्योगिक  विकास  हो  जिसके  बारे  में  अभी

 तक  कोई  सकते  नहीं  मिला  है  ।

 3  भद्रा  चलन-जब्बर  रोड  कुछ  समय  पहले  व्यावहारिकता
 एवं

 लागत
 अध्ययन  किये  गये  थे

 और  हाल  में

 उनक  जो
 अद्यतन  आंकडे  तैयार  किये

 गये  उनसे  पता  चला  था  कि  यह
 रेलवे  लाइन  बडी  अलाभप्रद  होगी  ।  इसलिए
 इस  लाइन  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 रही  ।

 निजामाबाद-पंडपल्लि  पहले  की  गयी  जाँच  पड़ताल  से  पता  चला

 था  कि  ag  लाइन  वित्तीय  दृष्टि  से
 औचित्य

 पूर्ण  नहीं  होगी  1  फिर  पहल  किए
 aq  इदंजीनिर्यारिंग  सवाल  को  उद्यान  बनाने

 और
 रामगुडम  a

 निजामाबाद  तक  की

 लाइन  के  लिए  aq  सिर  से  सर्वेक्षण  करने
 का  प्रस्ताव  है  ।  हस  सर्वेक्षण  1974-

 1975  क  बजट  में  afar  कर  लिया
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 19  चत  लिखित 1896  )

 अव  Earser  नथ  ह  |  प्रदेश  सरकार  की  सिफारिशें रेल  लाइनों  के  फिर  से  मरम्मत  करने  क  हवि देवि  न  icy

 6212.  श्री  बी०  एस०  मुती  :  क्या  रल॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)
 क्या

 आंध्र
 mee  सरकार  ने  किन्ही  रल  लाइनों  फिर  से  बिछाने  मरम्मत

 कराने  के  बार  में  सिफारिश  की

 यदि  तो  कितने  मील  की  दूरी  के  लिय  इस  प्रकार  क नय  काय  का  सुझाव  दिया

 गया  और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स हम्मदे च  काफी  कुरेशी )  नहों

 और  प्रश्न  नहीं  उठता

 द्रास  वायरलेस  ना पर टरों  को  सर्वोपरि  wa  का  भुगतान  से  किया  जाना

 6213.  श्री  टी०  एस०  लक्ष्मणन :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1972  तक क्या  दक्षिणी  रेलवे  में  मदुराई  में  वायर
 लेस

 आपरेटरों  दिसंबर

 श्रम  प्रधान  कमंचारी  समझ  लिया  गया  थां  और  उन्हें  समयौपरि  wat  दिया  गया

 (@)  कया  मद्रास-मदुराई  टली-प्रिंटर  लिक  के  दूसरे  छोर  मद्रास  में  काम  करने

 वाले  वायरलैस  आपरेटरों  को  दिसंबर  1972  तक  समय परि  भत्ता  नहीं  दिया  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी
 से  किये  घंटा  विनियमों

 को  विधिक  व्यवस्थाओं  के
 अनुसार  मद्रास

 के  वायरलेस  आपरेटर  के  कार्यभार
 क

 सम्बन्ध  में

 किये  गये  कार्य  विश्लेषण  के
 परिणाम

 क  आधार पर  वहां  काम
 करने  वाले  वायरलेस  आपरेटरों

 का
 रण

 20-8-1970  से  कर्मचारियों  के  रूप  में  कर  fear  गया  at  और

 उन्हें  इस  तारीख
 तक  आवश्यक  सं मये परि  भन्ते  का  भुगतान  किया  गया  था  कितु  दूर  में

 काम  करन  वाले  इस
 तरह

 के
 की

 काम  की  स्थिति  भिन्न  थी
 तथा  इन  क्यारियों

 को  के  रूप  में  16-12-1972  से  पुनः  वर्गीकृत  किया
 गया  एसा  कर्मचारियों

 कां  एक  सम
 नि

 किफायती  प्रतिमान
 तयार  करने  कौर  उनके  कार्यभार  का

 मूल्यांकन  करने  के  बाद  किया  गया  था  ।  अतः  दूर  के  इन  कर्मचारियों  को  उसी  तारीख
 तक  सम यं परि  भन्ते  का  भुगतान  किया  गया  जिस  तारीख  कौ  उनक  वर्गीकरण  में  परिवर्तन

 किया  गया  था  |

 भारतीय  रेलवे  के  वायरलेस  आपरेटरों  क  संबंध  में  संशोधित  वेतनमानों  म  स्थिरता

 6214.  श्री  टी ०  एस०  लक्ष्मणन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1972  स क्या  सभी
 भारतीय

 रेलों  के  वायरलेस
 आपरेटरों

 जो  1  जनवरी

 qa  अधिकृत  वेतनमान
 में  अधिकतम

 लीमा  त तक  _  पहुंच  चुके  तृतीय  वेतन
 आयोग

 के  द्वारा

 सिफारिश  किये
 गये  संशोधित ई  ़  ६६  ad  वतन  ना  4  2  जीव  रो  1973  वेतन  वृधियाँ

 दी  गयी
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 कारण  r ate  विलम्ब  VEN

 उन  वायरलैस  आपरेटरों  की  रेलवे  संख्या  क्या  ज  2  जनवरी  1975

 330-560  रुपये  के  संगीत  वेतनमान  में  अधिकतम  सीमा  पर  पहुंच  जायेंगे  ;
 और

 उन  वायरलेस  आपरेटर  के  वेतन  वृद्धि  स्थिरता  &  बचाने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  को  गयो  है  या  किये  जाने  का  विचार  है  संचालित  वेतनमान
 में  ह  ,

 वरी  1975  के  अधिकतम  सीमा  पर  पहुंच  जायेंगे  ?

 रल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  और  (a)  रेलों  कों  आदेश

 दिये  जा  चुक  है  कि  वायरलैस  आपरेटरों  सहित  ii,  iii  और  iv  के  एसे  सभी

 चोरियों  को  जों  1  1973  कों  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  मौजूदा  वेतनमान

 के  अधिकतम  पर  रुकें  हुए  संशोधित  वेतनमान  में  2  1973  से  अगली  वेतनवृद्धि

 द  दी  जाये  ।

 सूचना  इकट्ठी  को  जा  रही  है  और  लेक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 संबोधित  वेतनमान  को  लाग  करने  के  फलस्वरूप  अवरोध  वतन  वृद्धि-मंजूर

 करने  की  परिपाटी  को  कायम  रखने  के  wea  पर  विचार  किया  जा  रही  है  ।

 वायरलैस  आपरेटरों  के  सम्बन्ध  में  जिनके  किसी  विशेष  तारोख  को  अपने  ग्रेड  के  अधिकतम

 पर  पहुंच  जाने
 कौ

 संभावना  कोई  विशेष  कारवाई  करन  का  विचार  नहों

 पूर्वोत्तर  सीमान्त  tad  क  दार्जिलिंग  हिमालियन  संस्थान  का  अनुरक्षण

 6215.  श्री  डी०  क०  पंडा  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  दारजिलिंग  के  लोगों  से  दिनांक  16  1974  का  कोई

 ज्ञापन  मिला  है  जिसमें  प्वॉत्तर  सीमान्त  रेलवे  के  दार्जिलिंग  हिमालियन  सैक्शन  के  संचालन

 तथा  उसके  आरक्षण  का  अनुरोध  किया  गया  2;

 यदि  तो  ज्ञापन  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  सरकार  ने  ज्ञापन  की  मांगों  तथा  उसमें  दिये  गये
 सुझावों

 का  परीक्षण  किया
 ,

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया ?

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  :  हां  ।

 ज्ञापन  में  जो  मुख्य  बातें  कही  गयी  हैं  वे  ये  हैँ  दार्जिलिंग  हिमालियन  खण्ड
 के

 काय  निष्पादन  में  रेलों  को  सक्रिय  रूप  से  दिलचस्पी  लेनी  चाहिए  और  उसको  हानि  को
 कम

 करन
 के  लिए  यथेष्ठ  उपाय  किये  जाने  az  सुनिश्चित  करने  क  लिए  कि  सडक

 परिवहन  के  परमिट  ward  और  रेलों  को  हानि  पहुंचा  कर  जारी  a  किये  राज्य  सरकार
 से  सम्पर्क  रखा  और  आग  मांग  की  गयी  है  कि  दारजिलिंग  हिमालियन  खण्ड  को  कोयले
 के  लदान  के  लिए  जलपाईगुड़ी  में  एक  साइडिंग  होनी ~  ant  के  भेजन  मं  होने
 वाल  विलंब  को  न्यूनतम  किया  जाय  और  खण्ड  पर  चल  रहे  माल  डिब्बों  को  बदला
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 1974  लिखित  उत्तर

 और  ज्ञापन  में  उल्लिखित
 विभिन्न  मांगों सुझावों  ..

 पर  विचार  frat  जा  रही

 हैं  ।
 अतिरि रिक्त

 यातायात  कों  आकर्षित  सेवाओं
 में  सुधार

 ठ व्यापारियों  और  राज्य  सरकार

 से  सम्यक  स्थापित  करके
 और  लाईन के  संचालन  में  खर्च  को  कम  करक  दार्जिलिंग-हिंमालीयन  खण्ड  को

 अपेक्षा  बनाने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जा  रहा

 नीलामबर-शोरन  रखकर  लाइन  का  कालीकट  तक  विस्तार

 6216.  थ्री  सी०  सम्मान  कोया  क्यां  रेल  मंत्रो  ye  बतान  की  कृपा  RT

 क

 Fat  सरकार  को  पता  है  कि  दक्षिण  रेलवे  की  नीला लाकर
 रेलवे  घाटे पर

 चल  रही  और

 क्या  सरकार
 इसे

 लाभदायक  बनाने  के  लिये  कालीकट  तक  इसका  विस्तार  करने

 हेतु  सर्वक्षण  करने  के  आदेश  देगी  ?

 रल  मंत्रालय  उप-मंत्री  मुहम्मद  हाफ  Ma;  oft  |

 कठिन  वित्तीय  स्थिति  और  बहुत  कम  यातायात  की  संभावना  देखते  हुए  इस

 सुझाव  पर  विचार  करना  कठिन  होगो ।

 कसरत  क  मालाबार  भाग  में  मलागर-फरौक  र  लखे  ला  का  सवाल

 621  श्री  सी ०  एच ०  मुहम्मद  कोपी  क्यो  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  केरल  के  मालाबार  भ  में  कोई  नई  राव  लाइन

 बिछाई  गई  थी  ;  और

 क्या  सरकार
 ने  मेलाटूर  फेरोक

 रेलवे  1  सर्वेक्षण  करने  का  आदश  दिया  है
 srr जो  शॉरान्र  नीलामबर  रेलवे  लाइन  को  लार  रखना  मात्र  है

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुर  शी  )  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 दिल्‍ली  क्षेत्र  में  रेलवे  के  श्रेणी  LIL  हा  तथा  क  कर्मचारियों  के  पास  क्वाटर

 6218  पी  राम  प्रकाश  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करने  fa

 (FF)  दिल्ली  क्षेत्र  में  कितने  प्रतिशत  श्रेणी  I
 तथा

 II  रेलवे
 अधिकारियों

 के
 पास

 कारी  क्वार्टरों
 @  कितने  प्रतिशत  श्रेणी  111  तथा  IV  के  कर्मचारी  दिल्‍ली  क्षेत्र में  रेलवे  क्वार्टरों

 में  र  रहे  है ह

 एस  क्वार्टरों  को  संख्या  क्य \uewvte  है
 ~  ्  जो el  प्ले

 |  है  ब  |  श्रेणी  la  कर्मचारियों  के  लिए
 बनाये  गये  थे  और  बाद  में  अधिकारियों  के  अलाट  करने  हेतु  इनका  ढाया
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 (7)  दिल्ली  क्षेत्र  में  श्र  णो  I,  11,  111  तथा  IV  के  कर्मचारियों  को  क्वार्टरों  का  आबंटन
 करने  में  समय  लगता है  :  और

 उन  क्वार्टरों  का  दर्जा  घटाने  के
 fe ct  ये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है  जिनका  दर्जा

 पहले  बढा  feat  गधा

 I
 x

 अधिकारों रल  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  (at  मुहम्मद  काफी  कुरैशी  )

 :  (i)  श्रेणी  क

 88  प्रात दात

 (ii)  श्रेणी  11  के  अधिकारी  80  प्रतिशत

 (iii)  ao  111  के  कर्मचारी

 अनिवायं  कोटि  66  प्रतिशत

 गर-अनिवार्य  कोटि  16  प्रतिशत

 (iv)  श्रेणी  IV  के  कमंचारी

 अनिवार्य  कोटि  33  प्रतिदिन

 गेर-अनिवार्य  कोटि  22  प्रतिदिन

 126 (@)

 (1)  श्रेणी  1  के  महीने से  24  वर्ष  तक  ।  यह  उनके  ग्रेड  पर  निर्भर

 करता  है  ।

 (ii)  श्रेणी  है|  के  अधिकारी  लगभग  2  वष्र

 टाइप (iii)  टाइप  III  और  उससे

 उपर

 अनिवार्य  कोटि  1  ay  9  से  10  ay

 12  व्यै  20  से  22  aq
 गर-अनिवार्य

 कोटि

 (iv)  श्रेणी  IV  के  कर्मचारी

 सिवाय  को  फि af  वाय  Mlle?  1  से  12  वर्ष  तक

 गेर-अनिवार्य  कोटि  20 से  25 a  तक

 the  एकम  क्वार  ar
 अधिक  | हैं  |  जान  च्  Sig  अनी NT  Te  aNIl  घटाया  जा  रहा

 |

 क्यों  द्वारा
 खालो

 faq

 लॉक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  क  1971  तथा  1972  कि  निर्वाचनों  पर  केन्द्रीय  सरकार  तथ  राज्य

 सरकारों  हारा  फ्री  गया  व्यय

 62

 19.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  का  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1971  तथा  1972  के  लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  के  निर्वाचनों पर  केन्द्रीय
 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  एक्-पृथक्  कितना  व्यय  किया  गया  ;  और
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 19  1896  लिखित  उत्तर

 क्या  खर्चे  को  कम  करने  के  लिए  लोक
 सभा

 तथा  राज्य  विधान
 सभाओं

 के  आगामी  निर्वाचनों
 को
 ल् ञ  साथ-साथ  कराने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  नीतिराज  fag  चौधरी )
 :  अपेक्षित

 ~

 जानकारी  वाला  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी०  6659/  74]

 एसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नही ंहै  ।  लोक  सभा  और  राज्य  विधान  सभाओं  के  लिए  निर्वाचनों

 का  कराना  संबंधित  सदनों  की  अवधि  पर  और  अन्य  ऐसे  तथ्यों
 पर

 निर्भर  जिनके  बारे  में  पहले  से

 अनुमान  नहीं  लगाया जा  सकता  है

 भारतीय  रेलवे  के  यातायात  तथा  वाणिज्यिक  विभागों  के  अधिकारियों  et  स्थायी  करण

 6220.  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :

 भरी  चंद्रिका  प्रसाद

 क्या  ल  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पि  @  क नया
 क्या  भारतीय  रेलवे  के  यातायात  तथा  वाणिज्यिक

 Law
 गों  के  बहुत  से  अधिकारियों  को  जिनकी

 भर्ती
 ह

 वर्ष  1957  तथा  1958  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  क  गई  थी  अभी  स्थायी  नहीं  बनाया  गया

 है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री (an ba  मुहम्मद  काफी  :  और  जी  नहीं

 ।
 इस  तरह  के

 केवल  5  अस्थायी  अधिकारियों को  T  जानो  को  स्थायी  किया  जा
 चुका  है

 इन  पांच  अधिकारियों  को  स्थायी  करने  के  मामले  पर  अतीत  में  विचार  किया  गया  था  लेकिन  उन्हें  उपयुक्त

 नहीं  पाया  गया  ।  उनके  मामले  पर  इस  वर्ष  फिर  विचार  किया  जायेगा  ।

 भारतीय  रेलवे  के  बार  में  गृह  मंत्रालय  से  जारी  आद  हों
 का  लागू  किया  जाना

 6221.  शी  प्रवीण  fag  सोलंकी  :

 श्री  कार  लाल  बैरवा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गह  मंत्रालय के  कार्मिक  विभाग से  सेवा  शर्तों  के  बारे  में  जारी  किये
 गये

 आदेश  भारतीय
 रेलवे  में  लागू  नहीं  होते  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ;

 क्या  गृह  मंत्रालय  के  कार्मिक  विभाग  द्वारा  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  91/5/72  दिनांक  22

 1972

 1958 के  दौरान  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  भर्ती  किये  गये  अस्थायी  रेलवे  अधिकारियों  की
 अन्तर्गत  जारी  किये  गये  आदेश  रेलवे  में  भी  लागू  किये  गये  हैं

 तथा  वर्ष  1957
 और

 वरिष्ठता  को  इस  कार्यालय  ज्ञापन  के  अनुसार  नियमित  किया  जा  रहा  है  ;  और

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?.

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  errs  शफी  कुरेशी )
 :  (

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  को  छोड़कर |
 जी  केवल  अनुसूचित जातियो  और
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 रेल  सेवाएं  अन्य  सिविल  सेवाओं  से  पृथक  हैँ  और  उसकी  सेवा  की  शर्तों  का  विनियम  न  करने

 के  लिए  अलग  नियम/आदेश  हैं  ।

 और  उपर्युक्त  और  को  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कमर्शियल  पलकों  कै प्रतिनिधिमंडल  की  12  1973  कौ  रेलवे  बोर्ड  के  मेम्बर  से

 at

 6222.  श्री  प्रवीण  fag  सोलंकी

 श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  12  1973  को  रेल  भवन  में  श्री  चन्द्रिका प्रसाद  संसदीय  सद्य  के  साथ  कमर्शियल

 क्लर्कों  के  प्रतिनिधिमंडल  ने  रेलवे  के  मेम्बर  से  भेंट  कीਂ  तथा  अपना  मांग
 पत्र  प्रस्तुत  किया  ;

 यदि  तो  इसका  सारांश  क्या हैं  ;  और

 (7)  सरकार  ने  प्रत्येक  मांग  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  काफी  कुरेशी  )
 :  जी  हां  ।

 एक  विवरण  सलंग्न  हैं  जिसमें  उनकीਂ  मांगों  का  सार  दिया  गया  है  |

 जहां तक  संगठन  विवरण  की  मद  (1)  और  (2)  का  सम्बन्ध है  वेतन  आयोगਂ ने  वाणिज्यिक

 क्लर्कों  के  संशोधित  वेतनमानों  की  सिफारिश  करते  समय  उन  तर्कों  की  और  उचित  ध्यान  दिया  था  जो

 कर्मचारियों  की  इस  कोटि  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाली  संस्था  ने  अपने  इस  दावे  के  पक्ष  में  दिये  थे  कि  उनके

 दायित्वों  को  देखते  हुए  उन्हें  ऊंचे  वेतनमान  दिये  जाने  का  औचित्य  हैं  ।  सरकार  ने  आयोग  की  सिफारिशों

 को  मोटे  तौर  पर  मान  लिया  है  और  इन  सिफारिशों  को  लागू  किये  जाने  से  यदि  कोई  असंगतियां  पैदा  होंगी
 तो  उनकी  जॉच  विभागीय  परिषद  की  एक  उप  समिति  द्वारा  की  जायेगी  जो  इसਂ  प्रयोजन  के  लिए  गठित  की

 जा  रही

 वे  तन  आयोग ने  मद  (3)  पर  दर्ज  मांग  की  भी  विशेष  रुप  से  जांच  की  है  ।  आयोग  ने  कहा  है  कि  उसे
 वाणिज्यिक  विभाग  के  कार्यालय  क्लर्कों  को  वाणिज्यिक  निरीक्षकों  के  पदों  के  लिए  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में

 बैठने  की  अनुमति  दिये  जाने  की  व्तेमानਂ  व्यवस्था  में  कोई  आपत्तिजनक  बात  दिखायी  नहीं  देती  क्योंकिਂ

 उसका  विचार  है  कि  पदोन्नतियों  को  अत्यंत  सीमित  कर  देना  वांछनीय  नहीं  है  ।

 जहां तक  मद  (4)  का  सम्बन्ध  वेतन  आयोग  ने  इस  बात  की  अलग  से  सिफारिश  की  है  कि  श्रेणी
 के  विभिन्न  संवर्गों  में  पदक्रमों  के  अनुसार  पदों  के  वितरण  की  समीक्षा  युक्तिसंगत  आधार  पर  की  जानी

 चाहिए  ।  इस  दिशा  में  कार्रवाई  शुरू  की  जा  चुकी  है  और  आशा  है  कि  इस  के  परिणामस्वरूप  पदोन्नति
 के  अवसरों  में  सुधार  होगा  ।  इस  समय  उन  कर्मचारियों  की  सिद्धता  वेतन  वृद्धि  दी  जाती  है  जो  अपने  वेतनमान

 के  अधिकतम  पर  दो  वर्षों  से  अधिक  समय  से  रुके  पड़े  होते  इस  प्रणाली को  वेतन  के  संशोधित
 ढांचे  में  भी  जारी  रखने

 के
 प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  है  ।  मात्र  वा शिक्षिका  क्लर्कों  को  किसी

 खास  तरह  की  राहत  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 जहां  तक  मद  (5)  का  सम्बन्ध  है  जिन  कर्मचारियों  को  डाक्टरी  आधार  पर  उनकी  कोटि  से  बाहर
 किया  गया  हो  उनके  हितों  की  देख-भाल  करनी  होगी  ऐ  से  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  के
 संबंध  में वतेमान  नियम  समाहित  किये  जाने  वाली  सभी  कोटियों

 पर
 समान

 रुप
 से  लागू  होते हैँ  जिनमें

 वाणिज्यिक  कलक  भी  शामिल  हैं  ।  जहां  इन  नियमों  में  संशोधन  क  रना  सम्भव  नहीं  होगा  वहां  कोटि  से  बाहर
 किय  जाने  वाले  कर्मचारियो  को  और  अधिक  कोटियों  में  समा  ad  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 समाहित
 की  जाने  वाली  किसी  कोटि  में  कर्मचारियों

 की
 पदोन्नति  के  अवसरों  पर  खास  प्रभाव  न  पड़े  ।
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 विवरण

 1)  वाणिज्यिक  क्लर्को  के  कर्मों  जिम्मेदारियों  की  तुलना  कार्यालय  पलकों  के  साथ

 नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 (2)  वाणिज्यिक  क्लर्कों  का  वेतन  ढांचा  स्टेशन  मास्टरों/सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  वेतन  ढांचे

 के  समान  होना  चाहिए  ।

 (3)  कार्यालय  क्लर्कों  को  वाणिज्यिक  निरीक्षकों  के  रूप  में  पदोन्नति  पाने  के  अवसर  नहीं  दिये  जाने

 चाहिए  |

 (4)  संशोधित  वेतनमानों  में  शुद्धता  से  बचने  के  उद्देश्य  से  जिन  वाणिज्यिक  पलकों  का  वेतन  किसी
 खास  संशोधित  वेतन  मान  में  किसी  ऐसे  स्तर  पर  निश्चित  किया  जाना  हो  जो  अगले  ऊंचे  वेतनमानों  के

 न्यूनतम  से  ऊंचा  हो  तो  उसे  वहू  ऊंचा  वेतनमान  दिया  जाना  चाहिए  |

 (5)  कोटि से  बाहर  किये  जाने  वाले  जिन  कर्मचारियों
 को

 किसी  अन्य॑  कोटि  में  समाहित  किया  जाता

 है  उनकी  वरिष्ठता  उस  पदक्रम  में  वर्तमान  सभी  कर्मचारियों से  नीचे  निश्चित  की  जानी  चाहिए  ।

 अखिल  भारतीय  aaa  शक लक  संघ  की  नीरज  शाखा  हारा  उठाय  गये  मामले  की  लॉच

 6223.  श्री  पना लाल  बारूपाल  :

 श्री  ओंकार  लाल  बरवा  :

 vag के  खिलाफ  विरोध  प्रकट  करने के  बारे  में  20  1973  के  अतारांकित प्रशन  संख्या  3928

 क्या  रल  मंत्री  अखिल  भारतीय  कमर्शियल  कलक  संघ  की  मिराज  शाखा  द्वारा  रेलवे  सुरक्षा  बल  के

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 उन  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  जांच  करने  के  लिये  प्रतिनियुक्त  किया  गया  था  ;

 क्या  जांच  अब  तक  पुरी  हो  चुकी  है  ;  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  दोषियों
 के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ;  और

 अखिल  भारतीय  रेलवे  कमर्शियल  कलक  संघ  से  प्रात  पत्र  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )
 :  सहायक  वाणिज्यिक  हुबली

 भौर  सहायक  सुरक्षा  ।

 जांच  पूरी  हो  चुकीਂ  है  ।  नीरज  और  प्रधान  नीरज  इसके  लिये  उत्तरदायी

 हराये  गये  हैं  और  उनके  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्रवाई  की  गयी  है  ।

 अखिल  भारतीय  वाणिज्यिक  कलक  संघ  के  महासचिव  से  एक  पत्र  मिला  था  जिसमें  अनुरोध

 किया  गया  था  कि  नीरज  स्थित  रेलवे  सुरक्षा  दल  की  तथाकथित  धांधली  की  तुरन्त  जांच  की  जाये  ।  रेलवे

 सुरक्षादल  के  कर्मचारियों  के  cag  के  विरुद्ध  1973  में  एक  पैम्फलेट  निकाला  गया  था  जिसकी

 प्रतिलिपि  भी  संलग्न  थी  ।  उक्त  पत्न  में  जो  प्रमुख  बातें  कही  गयी  ह  वे  इस  प्रकार  हैं

 1.  टी  पी  शेड  के  काम  में  तथाकथित  बल पू वेक  दखल  देना  ।

 2.
 बिना  किसी  ठोस  कारण  के  एक  एक  करके  टी  पी/शेड  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार  करने  की  चुनौती
 देना  ।

 3.  22-1-73  को  अकारण  ही  WeraAtT  eT नजीर ज  THAT  च  यों  को  हिरासत  में  लेना  और  क्रेन  का  काम  पंगु
 कर  देना  ।
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 Written  Answers  April  9,  1974

 oo

 221-72  को  हवलदार  बगिया  ने  माल  निरीक्षक  को  उनके  कार्यालय  में  ही  अपमानित  किमी

 और  उसके  साथ  मारपीट  की  ।

 5.  रेलवे  सुरक्षा  नीरज  के  उपनिरीक्षक  श्री  राम  कृष्णैया  ने  कई  बार  माल  निरीक्षक  के  साथ

 अभद्र  व्यवहार  किया  और  अशोभनीय  शब्दों  का  प्र  योग  किया  ।

 Railway  lines  in  Bastar  areq  during  Fifth  Five  Year  Plan

 6224,  Shri  Lambodar  Baliyar:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  lay  a  railway  line  in  Bastar  area  during
 the  Fifth  Five  Year  Plan;  an

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi) :
 (a)  and  (b)  A  Final  Location  Engineering  Survey  for  Dhalli  Rajhara-Jagdalpur  rail-

 way  line  in  Bastar  area  has  been  sanctioned  and  the  survey  work  is  in  progress.
 The  decision  regarding  inclusion  of  this  project  in  the  5th  Five  Year  Plan  will  be
 taken  after  the  results  of  this  survey  are  known.

 दाहोद  रेलव े)  में  उपरि  पुल  का  निर्माण

 6225.  श्री  लालजी  भाई  परमार  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  रेलवे  के  दाहोद  स्टेशन  पर  उपरिपुल  बनाने  के  लिये  बजट  में  कोई  उपबन्ध  किया

 गया  परन्तु  अब  तक  रखी  गयी  धनराशि  जमा  होती  रही  है  ;

 क्या  इस  प्रकार  जमा  हुई  राशि  को  वर्ष  1974-75  में  खर्चे  किया  जायेगा  ;

 क्या  उपरि पुल  बनाने  में  कोई  कठिनाइयां  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 और  उन  पर  काबू  पाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  गुजरात  की  राज्य  सरकार  का  अपना  कि  अपेक्षित  देना  स्वीकार

 कर  लिया  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  दाहोद  नगर  पालिका  ने  अपनी  नगर  सीमाओं  में  से  होकर  जाने  वाली  उप-सड़क  बनाना

 स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  मुहम्मद  काफी  से  गुजरात  राज्य  सरकार के
 कायें  सर्वप्रथम  पश्चिम अनुरोध

 पर
 दाहोद  के  समपार

 प०  45
 के  बदले  एक  ऊपरी  सड़क  पुल  FT

 रेलवे के  1964-65  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया था

 बाद  में  राज्य  सरकार  ने  अनुरोध  किया  कि  इस  निर्माण  कार्य  को  1969-70  से  आगे  के  लिए  स्थगित
 कर  दिया  जाय  क्योंकि  ऊपरी  पुल  के  स्थान-निर्धारण  में  उन्होंने  कुछ  कठिनाइयां  महसुस  की  थीं

 इस  कार्य  को  रेलवे  के  निर्माण  कार्यक्रम  से  हटा  दिया  गया

 राज्य  सरकार  ने  इस  निर्माण  को  1972-73  में  प्रारम्भ  करने  का  फिर  प्रस्तावਂ  किया  ।  तदनुसार
 सामान्य  समेलन  और  रेलवे  तथा  राज्य  सरकार  के  बीच  लागत  के  विभाजन  अनुमान  को  अंतिम  रुप
 दिया  जा  रहा  है  ताकि  राज्य  सरकार  की  स्वीकृति  हे  तु  भेजा  जा  सके  से  ही  अपने  हिस्से  की  लागत  वहन
 करने  का  राज्य  सरकार  का  अनुमोदन  और  पहुंच-मार्गों  के  निर्माण

 इस  काम  को  मंजूर  एवं  कार्यान्वित  करने  की  आगे  की  कार्यवाई  की  ज
 हेतु  उसका  कार्यक्रम  प्राप्त

 योगी  ।

 इसके  सम्बन्ध  में  रेलवे  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।
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 19  1896  लिखित  उत्तर

 Official  Language  (Legislative)  Commission

 ध 6226.  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal:  Will  the  Minis  a  of  Law,  Justice  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  composition  and  main  functions  of  Official  Languages  (Legislative)  Com-

 mission;

 (b)  the  terms  and  tenure  of  the  offices  of  the  Chairman,  Members  and  Secretary
 of  the  Commission;

 (c)  whether  the  post  of  the  Secretary  has  been  lying  vacant  for  the  last  one

 year  and  the  Chairman  has  not  been  vested  with  any  administrative  powers;  and

 (d)  if  so,  the  arrangements  being  made  for  making  regular  appointments  in  the
 said  Commission  and  for  giving  proper  powers  to  its  Chairman?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs

 (Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary):  (a)  In  accordance  with  the  Resolution  of  the  Gov-

 ernment  of  India  in  the  Legislative  Department,  No.  F.  39/61-Adm.  I,  dated  the
 8th  June,  1961,  the  functions
 be

 of
 the

 Omer
 Language  (Legislative)  Commission  shall

 (i)  to  prepare  and  publish  a  standard  legal  terminology  fo
 ble  in  all  official  languages;  ध  use,

 as  far  as  possi-

 (il)  to  prepare  authoritative  texts  in  Hindi  of  all  Central  Acts  and  Ordinances
 and  Regulations  promulgated  by  the  President;

 (iti)  to  prepare  authoritative  texts  in  Hindi  of  all  rules,  regulations  and  orders
 made  by  the  Central  Government  under  any  Central  Act  or  any  such
 Ordinance  or  Regulation;

 {iv}  to  arrange  for  the  translation  of  Central  Acts,  Ordinances  and  Regulations
 promulgated  by  the  President  in  the  respective  Official  Languages  of  the
 States  and  for  the  translation  of  all  Acts  passed  and  Ordinances  promul-
 gated  in  any  State  into  Hindi,  if  the  texts  of  such  Acts  or  Ordinances  are
 in  a  language  other  than  Hindi;  and

 (v)  to  perform  such  other  duties  as  may  be  assigned  to  the  Commission  by
 the  Government  of  India  from  time  to  time.

 The  Commission  which  is  a  Standing  Commission  of  legal  experts  is  constituted

 generally  for  a  period  of  two  years  at  a  time  and  is  reconstituted  on  the  expiry  of
 that  period.  The  term  of  the  previous  Commission  expired  on  the  31st  March,
 1974.  It  has  been  decided  to  reconstitute  it  for  a  further  period  of  two  years
 from  the  1st  April,  1974.  The  Commission  will  consist  of  a  Chairman  and  17
 Members  (5  Members  for  Hindi  and  one  Member  for  each  of  the  remaining  1an-

 ‘guage  mentioned  in  the  Eighth  Schedule  to  the  Constitution,  except  Sanskrit  and

 Sindhi).

 (0)  and  (c)  The  terms  and  conditions  of  the  appointment  of  the  Chairman  and
 members  of  the  present  Commission  are  being  finalised  and  a  copy  thereof  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House  as  early  as  possible.  The  post  of  Secretary  in  the
 Commission  is  at  present  vacant.  The  Staff  Inspection  Unit  of  the  Ministry  of
 Finance  which  undertook  a  work  study  of  the  Official  Language  (Legislative)  Com-
 mission  has  recommended  that  there  is  no  justification  for  a  post  of  full-time  Sec-
 retary  in  the  Commission.  No  final  decision  on  this  recommendation  has  yet  been
 taken.
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 Written  Answers  Chaitra  19,  1896  (Saka)

 he  Chairman  of  the  Co  TUNISSIOn  Has Nmieean  hae  been  given  the  ‘necessary  administrative

 powers  to  enable  the  Commission  to  perform  the  functions  assigned  to  it  satisfac-

 torily

 (d)  Does  not  arise.

 टिकिट  ट्यूबों  से  टिकटों  के  गुम  होने  और  रानी  को  बुकिंग  पलकों  के  नामखात  में  च  tat

 6227.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 भारतीय  रेलवे के  प्रत्येक  जोन  तथा  प्रत्येक  डिवीजन  में  टिकट  ट्यूबों  से  टिकटों के  गुम  होने  तथा  कोरे  कागजों
 के  टिकटों  के  गुम  होने  पर  पृथक-पृथक  कुल  कितनी  राशि  बुकिंग  क्लर्कों  के  नाम खाते  चढ़ायी  गयी

 ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  उप
 मंत्री  मुहम्मद  काफी

 :  एक  विवरण  संतान  है
 ।  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6660/74]

 भारतीय  रेलवे  के  वाणिज्यिक  कर्मचारियों  हारा  पोस्ट  are  afar

 6228.  श्री  पन्ना  लाल  बारूपाल

 श्री  चन्द्रिका  प्रसाद

 या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  भारतीय  रेलवे  के  वाणिज्यक  कर्मचारियों ने  1973  के  महीने  में  पोस्ट  ars
 अभियान  चलया  था  तथा  भूख  हड़ताल  की  थी

 यदि  तो  सरकार को
 कितने  पोस्ट काड  प्राप्त  |

 वाणिज्यिक  कर्मचारियों  की  मुख्य  मांगें  क्या  हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  काफी  :  (*)  और  )
 जी

 आन्दोलन  और

 भूख  हड़ताल  केवल  थोड़े  से  स्थानों  पर  किये  गये  ।  कितने  J gree  are  मिले  इस  बारे में  ठीक-ठीक  संख्या

 मालूम  र नहीं  है  और  इस  बारे  में  सुचना  इकट्ठी करना  परिणामों  के  अनुरूप न  होगा  ।

 और  एक  विवरण संतान  है  ।

 विवरण

 वाणिज्यिक  तमंचा  रियों  की  मुख्य  मांगें  ये  हूं  :--

 (1)  प्वाइंट-दर-प्वाइंट  वेतन  निर्धारण के  साथ  450-1  अ  vu ९, NN  क ८ QO  निरन्तर  वेतनमान  ।

 (ii)  पदनाम  बदलकर  वाणिज्यिक  सहायक  करना I

 (iil)  एवजी  और  विश् मम दाता  क्यारियों  की  व्यवस्था  करने  के  साथ-साथ  रिक्त  स्थानों को  तुरन्त
 भरना  |

 (iv)  हानि  या
 चोरी  आदि  के  मामले  में  पुरा  उत्तरदायित्व  रेलवे  सुरक्षा  दल  पर  डालना  ।

 (४)  दावा  क्षतिपूर्ति  पर  सदस्यीय  विशेषज्ञ  समितिਂ
 सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  |

 और  प्रशासनिक सुधार  आयोग  की  सभी

 (vi)  क्वार्टरों
 के  आबंटन  के  लिए  अनिवार्य  श्रेणी  के  कर्मचारी  के  रुप  में  मानना  ।

 (vii)  परिवहन  कर्मचारियों  से  भिन्न  स्वतंत्र  कोटि  मानना  जैसा  कि  बहुत  सी  नीतियों  ने  सिफारिश
 क
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 9  अप्रैल  1974  दिल्‍ली  मेंभी  के  गलत  ढंग  से  कथित

 आवंटन  किये  जान  के  बार  में

 —_—

 एसे  मान्यता-प्राप्त  श्रमिक  संगठनों  द्वारा  समय-समय  पर  उठाये  जाते हैं  और  स्थायी  वार्तातिंत्र
 तथा  विभिन्न  स्तरों  पर  संयुक्त  वार्ता तंत्र  की  बैठकों  में  विचारविमर्श  द्वारा  तय  किये  जाते हैँ  ।  साथ  '  गर

 मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  सहित  किसी  भी  ata  से  मिलने  वाले  अभ्यावदनों  पर  समुचित  विचार  किया  जाता

 ह
 और  जो  भी  कार्रवाई  ठीक  समझी  जाती  की  जाती  है ।  प्रशासन  के  समक्ष  जैसी  भी  मांगें  रखी

 जाती

 उन  पर  वित्तीय  नियमों  एवम्‌  विनियमों  के  मांगें  मानने  के  लिए  औचित्य  और  मांगों

 के  मान  लेने  पर  होने  वालीਂ  प्रतिक्रियाओं  जैसी  बातों  का  ध्यान  रखते  हुए  अधिक  से  अधिक  सहानुभूति  के

 साथ  उन  पर  उचित  विचार  किया  जाता  हैं  ।

 दिल्‍ली  मेंभी  के  गलत  ढंग  से  कथित  आवंटन  किये  जाने  के  बारे  में

 RE.  ALLEGED  IRREGULAR  ALLOTMENT  OF  LAND  IN  DELHI

 मेंने  दिल्‍ली  में  भूमि-घोटाले  के  बारे  में  स्थगन श्री  क्यो ति मंथ  बसु  :
 प्रस्ताव  की  सुचना  दी  थी  ।  मैंने  दूसरी  सूचना  दी  है  कि  उप  राज्यपाल

 अध्यक्ष  महोदय  यह  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिये  उचित  विधय  नहीं  है  ।  में  उसकी

 निर्माता  नहीं  दे  रहा  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Sir,  I  have  a  Privilege  Issue

 श
 श्री  ज्योति  बस  यहं  एक  गम्भीर  मामला  इस  पर  पप  |  की  अनीति  दी  जानी

 चाहिए  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  I  had  given  a  notice  on  29th  March  in
 this  regard.  I  wanted  to  seek  information  under  Adjournment  Motion,  Call  Atten-
 tion  and  Rule  377.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दो  दिन  पु  इसकी  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  ।  मुझ  बताया  गया

 at  कि  ये  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  |

 थी  विक्रम  महाजन  )
 यहं  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन  है ः  ।  इसमें  कोई

 | विवाद  et

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  I  have  also  written  to  the  Home  Minister  as  well  in
 this  regard.  Moreover  when  I  had  given  the  notice  the  matter  was  not  sub-judice

 Mr.  Speaker:  When  you  had  given  the  notice?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  On  29th.  I  had  informed  the  Home  Minister  and
 Housing  Minister  on  28th.  At  that  time  it  was  not  before  the  court

 अध्यक्ष  महोदय :  दो  दिन  ga  मुझे  बताया

 या

 कि  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीनਂ

 है  ।  आप  केवल  तथ्यों  के  बारे  में  पुछ  सकते हे

 थमी  श्याम
 ताकत  मिश्र  :  यह  दीक  हैं  कि  मामला  विचाराधीन

 हैं  परन्तु  में  मुख्य  न्यायाधीश  की  fe  प्रणियों Avis  के  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।
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 Re.  Inaccuracy  in  Minister’s  statement  April  9,  1974

 on  alleged  bayonet  charge  by  R.P.F.

 personnel  at  Lakhisarai  railway  station

 श्री  पीलू  मोदी  :  हम  केवल  उस  पर  चर्चा  चाहते  जो  कल  समाचारपत्रों

 में  प्रकाशित  हुआ  है  |

 श्री  ददामनन्दन  सीजन  :  स्पायालय  द्वारा  पारित  टिप्पणियां  तो  न्यायालय  के  विचाराधीन
 a

 नहीं  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  समाचार  पन्नों  के  समाचार  के  संदर्भ  में  आप  तथ्य  qe  सकते  हूं  ।

 उसके  बारे  में  मेने  नहीं  रोका  है  ।

 लखीसराय  रेलवे  स्टे दान पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  द्वारा  संगीनों  से  कथित

 हमला  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  में  अशुद्धता  के  बारे  में

 RE.  INACCURACY  IN  MINISTER’S  STATEMENT  ON  ALLEGED  BAYONET
 CHARGE  BY  R.  P.  F.  PERSONNEL  AT  LAKHISARAI  RAILWAY  STATION

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  The  Hon.  Railway  Minister  has  tried  to  mislead
 the  house  in  his  statement  about  firing  and  Bayonet  charges  in  Lakhi  Sarai  of  District

 Monghyr.  He  has  denied  the  bayonet  charge,  but  the  fact  is  that  bayonets  were

 penetrated  into  abdomen  of  boys  aged  13-14  years.  The  Minister  has  accepted  that
 children  received  punctured  injuries.  Medical  authorities  say  that  punctured  injuries
 can  be  caused  by  bayonet  charges  but  the  Minister  says  that  its  causes  are  being
 investigated.  When  the  investigations have  not  been  completed  how  it  can  be  said
 that  injuries  were  not  caused  by  bayonet  charges.  I  visited  the  injured  boys  in  the

 Hospital  and  in  the  presence  of  Doctors  they  stated  that  they  were  attacked  with
 bayonets  by  R.P.F.  and  Railway  Protection  Force  personnel.

 In  the  circumstances  whether  the  statement  of  the  Minister  is  not  misleading.
 This  matter  may  be  referred  to  the  Privilege

 ध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कहा  कि  मंत्री  महोदय  ने  इस  मामले  में  जानकारी  नहीं  दी  ।
 a ट  । मुझे  महा-सचिव  ने  अभी-अभी  सुचित  किया  है  कि  उत्तर  आज  प्राप्त  हुआ  ्

 Shri  Madhu  Limaye:  He  has  given  wrong  information.  The  matter  may  be
 referred  to  the  Privilege  Committee.

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महिला  का  उत्तर  आज  प्राप्त  हुआ  ।
 मैं  उसे  पहले  पढूंगा  ।

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  )  क्या  में  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा
 सकता  हूं  ।  जब  इस  प्रकार  का  कोई  विषय  उठा  दिया  गया  हो  तो  आपको  तत्काल  मंत्री  महोदय
 को  वक्तव्य  देने  का  आदेश  देना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुखर्जी  मेंने  मंत्री  महोदय  को  मामला  निर्देशित  कर  दिया  था  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  :  मेरा  एक  का  प्रश्न है  आप  को
 ठीक  प्रक्रिया  निर्धारित  करनी  चाहिये  ।  इस  समय  एक  समान  प्रक्रिया  को  अनुसरण  नहीं

 जा  रहा  ।  कई  अवसरों  पर  वि  शेषाधिकार  के  प्रस्ताव  स्वीकार  लिये  जाति  हैं  ।
 जसा  कि  amd  data  के  मामले में
 विशेषाधिकार  प्रस्तावों  का  हमें  पता

 हआ  ।
 परतु  कई  बार  स्वीकार  नहीं  किये  ज  ति .।  हमारे

 चलना  चाहिये  कि  उनका  क्या  हुआ  ।
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 19  1896  लखीसराय  चव्य ि रलव  स्टेशन  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों

 द्वारा  संगीनों  से  कथित  हमला  जाने  के  सम्बन्ध  में

 मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  में  अशुद्धता के  बारे  में
 re

 अध्यक्ष  महोदय  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  मेने  किसी  विशेषाधिकार  प्रश्न  की

 अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 श्री  इं योति मंथ  बस  :  यह  बहुत  ही  दुख  की  बात  है  कि  हमारे  विशेषाधिकार  प्रस्ताव के
 साथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार  जाता  है  ।

 श्री  एच०  एम्०  पटेल  श्रीमान  लिमये  ने  यह  मामला  पहले  भी  उठाया  था  ॥

 माननीय  मंत्री  नें  अपनी  वक्तव्य  में  कहा  कि  गंभीर  चोटें  आई
 परंतु

 संगीनों  से  नहीं  ।  यह
 स्पष्ट  है  कि  इस  प्रकार  चोटें  किसी  तेज  हथियार  से  ही  आ  सकती  si  aa:  मंत्री  महोदय

 को  इस  बात  का  उत्तर  देना  यह  किस  आधार  पर  कहा  जा  रहा  है  कि  संगीनों

 का  प्रयोग  नहीं  किया  गया  |

 अध्यक्ष  महोदय  आज  सुबह  श्री  मधु  लिमये  ने  मुझे  कहा  कि  उन्हें  उत्तर  नहीं  मिला है
 मंत्री  महोदय  से  पुछा  जाये  ।  अब  मुझे  बताया  गया हैं  कि  महोदय  ने  अपना  उत्तर

 भेज  दिया  है  ।  मने  उत्तर  नहीं  देखा  ।  मुझे  भी  उसे  देखने  का  अवसर  मिलना  चाहिये  ।

 श्री  समर  ag  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  हैं  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि

 मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।  परन्तु  एसी  अवस्था में  यह  किस  आधार  पर  कहा  गया  हैं
 fe  संगीनों से  हमला  नहीं  हुआ  ।  इस  पर  आप  अपनी  व्यवस्था  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मेंने  उत्तर  नहीं  देखा  है  ।  मुझे  वक्तव्य  को  देखने  का  अवसर  दें  ,

 प्रो०  aq  qe  लंदन  में एक  आरोप  लगाया  गया  है  और  मंत्री  महोदय
 भी  सदन

 में
 उपस्थित  ह  ।

 उन्हें
 वक्तव्य  देने  को  कहां  जाना  चाहिये  ।.

 Mr.  Speaker:  I  must  see  the
 statement.  first.

 Shri  Madhu  Limaye  :  It  is  a  privilege  issue
 because

 the  hon.  Minister  is  not

 giving  facts.

 Mr,  Speaker:  I  have  not  seen  the  Statement.

 में  उसे  देखने  पर  ही  अपना  निर्णय  दूंगा  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  On  a  point of  order,  Sir.

 त्त्दीं अध्यक्ष  महोदय  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  हैं  ।  पहले  सभी  सदस्य  जाएं  और

 मेरी  अनुमति  से  कोई  भी  न  बोले ।

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra):  I  have  a  point  of  order:  We  who  act  obe-
 diently  do  not  get  a  chance  to  speak.

 Mrs.  Speaker :  Please  sit  down.

 ake Shri  Madhu  Limaye:  Kindly  allow  me  to  m  ane  a  submission.  Later  I  will  sub-
 mit  to  your  decisions.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh:  I  want  to  raise  a  point  of  order  but  you  are  not
 allowing  me.  Kindly  allow  me.

 a
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  म  भी  श्री  लिमये  से  बात  कर  रहा  हु  ।
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 Re.  Inaccuracy  in  Minister’s  statement  Chaitra  19,  1896  (Saka)

 on  alleged  bayonet  charge  by  R.P.F.

 Personnel  at  Lakhisarai  railway  station

 ‘Shri  Shankar  Dayal  Singh:  On  a  po  int  of  order,  Sir.

 Mr.  Speaker:  Let  me  first  listen  to  him.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh:  I  was  on  my  legs  before  him  therefore  I  should  be
 allowed  to  put  my  point  first.

 Shri  Madhu  Limaye:  Sir,  let  me  first  State  facts..In  my  privilege  notice  on  15:

 April.  You  informed  me  that  my  notice  had  been  sent  to  the  hon.  Minister  and  that
 a  decision  would  be  taken  by  you  after  receipt  of  reply  from  him.  When  I  met  you
 today.  You  wanted  me  to  ‘raise  the  issue  as  his  reply  was  not  received.  So,  mow
 that  a  reply  has  been  received  only  ten  minutes  back,

 Mr.  Speaker:  Let  me  see  it  first.

 Shri  Madhu  Limaye:  When  did  I  say  that  you  have  seen  the  reply.  I  was  only
 saying  that  his  reply  of  3rd  (Interruption).  When  you  are  not  aware  of  its
 contents.  Let  him  make  a  statement.

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आप  के  बिना  देखे  ag  उनके  पास  कैसे  भेज  दिया  war?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  यह  उत्तर
 समय  में  यहां  था  ।  यह  उत्तर

 दफ्तर  में  आया  और  सीधे  उनके  पास  भेज  fear  गया ।

 at  aa  लिमये  यह  उत्तर  तो  आपको  3  अप्रेल  को  भेजा  गया  aT

 तक अध्यक्ष  महोदय  आप  जब  मेरे  पास  आए  तभी  आपने  कहा  था  कि  अभी

 आप  को  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।  मुझे  भी  अभी  नहीं  मिला हैं  ।  इसे  मेरे  कक्ष  में  मेरी

 स्थिति  के  दौरान  भेज  दिया  गया  था  ।  तब  में  यहा  बेठा  था  इस  लिए  मने  उसे  नहीं  देखा
 al

 है  ।  बिना  देखे  आप  कैसे  आशा  करते  है  कि  में  अपनी  राय  उस  पर  द  प  ?

 श्री  पीलु  मोदी  :  श्री  लिमये  का  कहना  age  कि  आपके  दफ्तर  में  ag
 उत्तर  3  अप्रैल  को  AT  गया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  की  जांच  करनी  होगी  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  इस  समय  हमारे  देश  में  अनेक  राज्यों  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू
 हैं  में  40  लाख  राज्य  सरकारी  कर्मचारियों  की  समस्या  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता

 हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  शंकर  दयाल  सिंह  आप  बैठ  जाएं  ।  शी  बसु  का  मामला
 व्यवस्था  का  नहीं  है  में  इसकी  आज्ञा  नहीं  देता  हू  ।

 I  have  permitted  only  one  point  of  order  which  was  raised  by  Shri  \
 ajpayee

 Others  have  not  been  allowed.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh:  I  want  your  ruling  on  the  following  point  of  order
 aia According  to  rule  350,  351,  352  and  361,  all  members  shc

 ene:
 uld  keep  sitting  while  the

 speaker  is  on  his  le  and  they  should  Spe
 eld.

 ak  only  when
 called

 by  the  chair
 i

 do  so
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 9  1974  सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 विधि

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  यह
 जान  कर  gi  हुआ कि

 आपको  अध्यक्ष  के  अधिकारों  की  इतनी

 चिन्ता  है  ।  1  need  not  give  my  ruling  on  things  like.

 att  इन्द्रजीत  ata  श्री  लिमये  के  प्रश्न  पर  आपने  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  में  .  पहले  वक्तव्य  देख  तो  लूं  ॥

 भी  इन्दजीत  गीत  उन्हं  इसे  पढ़ने  तो  दीजिए  ॥

 अध्यक्ष
 म  हदय  :  यह  दफ्तर

 में  पहुंच  चुका  है  ।  इसे  पढ़ने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 पहले  में  इसे  देखेगा

 — ne

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS:  1.511)  ON  THE  TABL

 1974-75  के  लिये  मंत्रालयों  के  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगें

 वित्त  मंत्रालय  में  राजय  मंत्री  Fo  Allo  :  में  वह  1974-75  के  faa  निम्न

 लिखित  मंत्रालयों/विभागों  के  अनुदानों  at  विस्तृत  मांगों  तथा  अंग्रेजी  की

 ग  लि  ee एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  े

 (1)  कृषि  मंत्रालय

 गह 2)

 (3)  पेट्रोलियम  और  रसायन

 (4)  योजना

 (5)  परिमाण  ऊर्जा  विभाग  और

 (6)  निक्सस  विभाग  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी
 ०  6652/74]

 प्रतीक  आयोग  अधिनियम  के  अन्तगंत  पत्र

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए  सी०  में  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित
 पत्न  रखता हू

 (1)  प्रतीक  आयोग  1951  की  धारा  16  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  |

 मोटरगाड़ी  सहायक  उद्योग  समीक्षा  के  सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल  आयोग  :

 प्रतिवेदन  (1973)  |

 ai
 दिनांक

 29
 1974

 का  सटारी  संकल्प  संख्या  111  1)
 तथा  wan  उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  बारे  में  सरकार  के  निर्णय अंग्रेजी  ,  f

 अधिसूचित  किये  गये  हैं ।
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 April  9,  1974 Matters
 under

 Rule  377

 (2)  उक्त  अधिनियम  की  16  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  निर्धारित

 में  उपयुक्त  मद  (1)  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर  न  रखे  जा  सकने

 के  कारण  बताने  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 (3)  उपर्युक्त  मद  (1)  में  उल्लिखित  प्रतिवेदन  के  संस्करण
 के  साथ  हिन्दी

 संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रख  जान ेके  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 अंग्रेजी

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  6653/74]

 दि  प  |
 नारे  लार

 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 39  at  प्रतिवेदन

 श्री  जी०  जी०  स्वयं  ह +  में  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 oa सम्बन्धी  समिति  का  39  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  ह  |

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  AGCOUNTS  COMMITTEE

 103  at  प्रतिवेदन

 at  स्पो ति मंथ  aa  में  लेखापरीक्षा  -  प्रतिवेदन  राजस्व

 1970  के  अध्याय  पांच  तथा  अन्य  प्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  नियंत्रक
 और  महा-लेखापरीक्षक  का  ad  1969-70  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सरकार  —— ave
 राजस्व  प्राप्तियां--के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  के  50  वें  प्रतिवेदन  में  दी  गयी  सिफारिशों

 पर  सरकार  द्वारी  की  गयी  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  103  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 el

 et  eee  ene

 नियम  377  के  अन्तर्गत  मामले

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 दिल्‍ली  में  भूमि  का  गलत  ढंग  से  आवंटन

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (
 under  Rule  377.  There  is  a  soci

 Gwalior)  :  I  want  to  raise  a  matter  of  public  interest

 Society  in  New  Delhi  and  Lt.  Governor
 ety  named  New  Friends  Co-operative  House  Bt  ilding

 allotments  of  land  to  its  100  old  memb
 of  Delhi  is  its  Chairman.  On  25th  January

 ers  were  cancelled  on  the  pretext  that  they had.  not  paid  the  arrears.  On  26th  Janu
 ernor

 a  Ty  a  permission  was  sought  from  Lt.  Gov-

 Deve  ]
 for  enrolment  of  100  new  membe  rs.  Although  according  to  rules  of  Delhi pment  Authority,  new  membershi  P  was  not  allowed  after  August,  1967.  But
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 19  1896  नियम  377  के  अन्तगंत  मामले

 There Lt.  Governor  did  not  care  for  the  rules  and  gave  permission  for  the  same.
 were  103  persons  already  on  the  waiting  list  and  chance  should  have  been  given  to

 them  first.  On  28th  February  new  members  were  enrolled  and  land  was  allotted  to
 them  on  5th  March  at  old  rates.  Each  member  was  allotted  500  square  yards.  Home

 Secretary  to  the  Government  of  India,  Shri  N.  Mukherjee,  Joint  Secretary,  Foreign
 Trade  and  Relations,  Shri  L.  N.  Saklani,  Additional  Secretary,  Home  Ministry,  Shri
 Ashok  Sen,  Shri  B.  K.  Nehru,  Commissioner  of  Municipal  Corporation,  Shri.  B.  R..
 Tamta  and  Shri  Naresh  Kumar  Gujral  were  among  the  persons  who  were  allotted

 plots  in  this  way.

 The  matter  has  been  referred  to  Supreme  Court  and  the  Court  has  permitted
 certain  petitions  for  consideration.  I  want  that  the  hon.  Minister  should  place  before
 the  House  all  the  facts  concernmg  this  matter.  Such  land  grabbers  should  be  pro-
 duced  in  the  court.  I  would  like  to  ask  some  questions.  Is  it  a  fact  that  Lt.  Governor
 of  Dethi  has  misused  his  office?  Is  it  also  a  fact  that  D,  D.  A’s  rules  were  ignored
 and  Public  Notice  was  not  issued  for  enrolment  of  new  members?  Is  it  also  qa  fact
 that  new  members  who  are  related  to  political  leaders  or  are  V.  I.  Ps  were  given
 land  and  103  persons  in  the  waiting  list  were  not  given  chance  to  become  members
 of  the  Society  for  which  they  were  eligible  and  entitled?

 ay  ज्योतिर्मय  ag  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  यहीं  कारण  है

 fe  उपराज्यपाल  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  जांच  कर  रहा हैं  ।  क्या  यह  सच  है  कि

 उपराज्यपाल  पत्नी  के  नाम  पहले  से  ही  एक  प्लाट है  ?.  क्या  यह  सच  है  कि  60  आवंटनों

 में  से  31  आवंटनों  के  लिए  नाम-निर्देशन  उपराज्यपाल  द्वारा  गया  था  और  सूची  में

 महत्वपूर्ण  व्यक्तियों के  नाम  थे  ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  60  व्यक्तियों  मे ंसे  14  या  15

 acy  समिति  के  श्री  जगजीत  fag  के  सम्बन्धी  ह  ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  एक

 महिला  ने  इस  कार्य  के  लिए  50,000  रुपये  उपराज्यपाल  के  विशेष  सहायक  श्री  जेन  को

 दिए  थ  ?  क्या  ag  सच  है  कि  उपराज्यपाल  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  सलाह  लिए

 बिना  भवन-निर्माण  की  अनुमति  दी  है  ?  में  इन  सब  प्रश्नों  का  गृह  मंत्री से  उत्तर  चाहता
 और  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उपराज्यपाल  को  शीघ्र  ही  सुअत्तिल  कर  दें  और  उन

 पूर्ण  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  wt  जिन्होंने  प्लाट  प्राप्त  करन ेके  लिए  सरकारी  पद  का

 दुरुपयोग  कियां  ।

 इयामनन्दन  fst
 :  क्या  '  सरकार  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 प्रकट  किए  गए  निर्णयों  पर  विचार  कर  लिया  है  और  क्या  अनियमितताओं के  में

 जांच  शुरु  कर  दी  गई  है  और  यदि  जांच  शुरू  नहीं  की  गई  है  तो  इस  मामले  में  कब  जांच

 शस  करने  का  विचार  है  ।  इस  मामले  में  केवल  उपराज्यपाल  हो  नहीं  बल्कि  गृह  सचिव
 भी  अन्त ग्रे स्त  इसलिए  दोनों  के  विरुद्ध  कःयेंबाही  की  जानी  चाहिए  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Mr.  Speaker,  Sir,  the  affidavits  entered  by  the
 Government  are  public  documents  and  not  sub-judice  and  therefore  they  should  be
 make  available.

 जोधपुर  में  श्री  नाथूराम  मिर्धा  के  मकान  पर  हमले  का  समाचार

 Shri  Shiv  Nath  Singh  (Jhunjhunu):  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the
 House  towards  the  matter  which  is  of  concern  for  all  the  hon.  Members.  According
 to  today’s  newspaper,  the  house  of  Shri  Nathu  Ram  Mirdha,  Member  Parliament,
 was  forcibly  intruded  on  6th  April  at  2  A.M.  by  the  Fascist  elements  and  his  old
 mother  was  assaulted.  This  is  a  very  serious  matter.  A  question  of  community  or
 caste  is  not  involved  in  it.  It  will  be  wrong  to  give  the  matter  a  colour  of  conflict
 between  Jat  and  Rajput.  Assault  was  made  by  Fascist  elements.  Government’s
 intelligence  in  the  matter  has  failed.

 119



 Personal  Explanation  by  Minister  Chaitra  19,  1896  (Saka)

 Mr.  Speaker:  Please.  Sit  down

 डा०  हरिप्रसाद  sat
 :

 इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  सदस्यों के  मौलिक  अधिकारों
 से  हूँ  ।  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  माननीय  सदस्य  at  80  वर्षीय  वृद्धा  माता  को  चोट

 पहुंचाई  गई  और  माननीय  सदस्य  के  घर  को  आग  लगा  दी  गई  और  फसलें  जला दी  गई

 हमारा  संरक्षक  होने  के  नाते  आपको  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 ri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra):  A  parliamentary  Committee  should  be  set

 up  to  go  into  the  matter

 ay  at  Aad  te  eas  ce

 मंत्री  द्वारा  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण

 PEt  SONAL  EXPLANATION  BY  MINIST

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चन्द्रकुमार  गुजराल  एक  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  दना  चाहते  हैं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  Sir,  I  rise  on  a.  point  of  order.  During  my
 i
 T

 not  Shri  I  K speech  referred  to  the  name  of  Shri  Naresh  Kumar  Gujral  and

 Gujral

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  वहू  एक  स्प््ट:करण  द  ना  चाहते  है

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  How  can  he  make  personal  explanation?  have  not
 referred  to  his  name

 Mr.  Speaker:  You  have  referred  to  his  son’s  name

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  आई०  ao
 :

 अप्रत्यक्ष  रूप  स  मेरो  नाम

 लिया  गया  है  ।  समाचार  पत्तों  में  भी  मेरे  नाम  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  वास्तविकता

 यह  है  कि  मेरे  पिता
 वं

 1958  में  न्यू  wea  को  आपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसायटी

 लिमिटेड  के  सदस्य  बने  थे  और  सोसाइटी  द्वारा  समय  समय  पर  मसी  गई
 राशि

 का  भुगतान
 करते  रहे  ।  इस  प्रकार  वह  1958  से  1968  तक

 उन्होंने  8,510
 रुपये  की  राशि  का

 भुगतान  किया  ।  ag  1,250  रुपये  मांगे  थे  और  मेरे  पिताजी
 >

 1968  में  सोसाइटी  ने

 उनको  चक  भेजा  था  परन्तु  सोसायटी  ने  यह  बहाना  करके  कि  चक  विलम्ब  से  मिला  है

 चेक  लौटा  feat  और  उन्हें  दोषी  ठहराया  गया  ।  तब  उन्होंने  दिल्ली  प्रशासन  और  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  से  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  कहां  लेकिन  मामले  पर  अन्तिम

 निर्णय  नहीं  किया  जा  सका  ।  फरवरी  1974  में  प्रबन्ध  समिति  ने  उनके  पौत्र  श्री  नरेश

 कुमार  गुजराल  को  सदस्य  बनाने  की  पेशकश  की  और  पिताजी ने  अपनी  धनराशि  सोसायटी
 त् से  लकर  अपने  qa  को  ct  दी  ओर  पौत्र  श्री  नरेश  कुमार  गुजराल  का  नाम  सदस्य  के

 रूप  में  लिखा  गया  ॥

 वर्ष  1971  में  मेँ  निर्माण  और  आवास  मंत्री  तब  राज्य  सभा के  एक  माननीय

 सदस्य
 ने  सोसाइटी  के  में  प्रश्न  पूछा  था  मेंने  प्रधानमंत्री  को

 सम्बन्धित
 फाइल  भेज

 दी  और  अनुरोध  क्या  कि  कोई  और  मंत्री  इस
 मामले

 पर
 विचार

 करें  क्योंकि  स पूरे  पिता
 aq  सोसाइटी  के  सदस्य  a

 |  ।  तब  श्री  कृष्णचन्द्र  पंत  ने  इस  मामले  को  अपने  हाथ  में  लिया  ।
 इसके  अतिरिक्त  मेरा

 पुत्र  मुझ  पर  आश्रित  नहीं  है  वह  और  चाटने
 न्यूट  के

 im  a
 कायें  कर  हा  इस  प्रकार  मैंने  सरकारी  पद  का  बीसी  भी  भांति

 दुरूपयोग  नहीं  किया
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 जगह
 57>)

 नों  की  1974-75 9  1974  ्

 अनुदानों  की  19

 DEM.\NDS  FOR  GRANTS,

 शिक्षा  जर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग--जारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  और  सकती  मंत्रालय  की  अनुदानों
 की  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदान  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair,

 श्री  माधुर्य  हलवदार  रीडर  पुस्तक  में  गलतियों  की  भरमार  है  |

 शिक्षकों  को  पढ़ाने  में  कठिनाई  sat  है  और  छात्रों  को  गलत  जानकारी  मिलती है  ।

 भारत  में  शिक्षकों  को  बहुत  कम  वेतन  मिलता  है  लेकिन  सरकार  ने  स्थिति  में  सुधार
 करने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  i

 शिक्षा  के  एक  समान  स्तर  तथा  एक  समान .  पाठ्यक्रम  के  लिए  अखिल  भारतीय  माध्यमिक

 शिक्षा  आयोग  की  स्थापना  की  जोनी  चाहिए  ॥

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रत्येक  छात्र  पर  600  रुपया  व्यय  जाता
 है

 जबकि  माध्यमिक

 विद्यालयों  के  wal  पर  व्यय  की  जानें  वाली  राशि
 बहुत

 कम  है  1  मेरा  अनुरोध  है
 कि  इस  में  वृद्धि  की  जाए  |

 25  ara  के  समाचार-पत्न  में  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  आरोप

 लगाए  गए  हैं  और  यह  कहां  गया  है  कि  के  उपकुलपति  अपनी  सामानी  कर

 रहे  हूँ  और  शांतिनिकेतन  निहित  card  वाले  तत्वों  का  केन्द्र  बन  गया है  ।

 के  सभी  विभाग  निष्क्रिय  हो  चुके  हैं  और  वहां  निराशा  और  असंतोष  का  वातावरण  छाया

 हुआ  है  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  वर्ष  1971  के  प्रतिवेदन  में  wer  गया है  कि

 इस  विश्वविद्यालय  पर  65  लाख  रपये  व्यय  किए  गए  है  |  वहां  केवल  1,281  छात्र  शिक्षा

 प्राप्त  कर  रहे  हूं  ।  इससे  लगता  है  कि  बहुत  ज्यादा  फिजूलखर्ची  की  गई  हें  ।  दूसरी  ओर

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  में  धनराशि  के  अभाव  में  काम  ठप्प  हो  गया  है  ।

 विद्यालय  की  स्थिति  अत्यन्त  दयनीय  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  ओर  तथा  ara  विश्वविद्यालयों

 पर  ध्यान  देना  चाहिए  |

 शिक्षा  पद्धति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कई  शिक्षा  आयोगों  ने  प्रतिवेदन  पेश  किए  हूँ  ।

 शिक्षा  पद्धति  में  सुधार  न  करने  के  कारण  नकल  करने  की  आदत  बल  पकड़ती  जा  रही -  हैं
 और  पश्चिम  बंगाल  में  यह  प्रथा  बहुत  प्रचलित  हो  गई  है  नकल  करने  से  मना  किए  जाने

 पर  छात्रों  द्वारा  शिक्षकों  को  छुरा  मारने  की  भी  कई  घटनाएं  सामने  आई  हैं  ।  इन  सब

 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शिक्षा  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  वर्ष  भर  छात्र

 की  आवधिक  परीक्षाओं  के  आधार  पर
 छात्र

 को  उत्तीर्ण  किया  जाना  चाहिए  ।

 न

 *बंगाली  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजो  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 *Summarised  translated  दि v  ersion  based  on  English  translation  of  the  speech  deli-
 wered  in  Bengali.
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 Demands  for  Grants,  1974-75  April  9,  1974

 माधुर्य

 amy  में
 देश  में  निरक्षरता  =asr

 Aol  TT  रही xe!  हैं  जबकि  अन्य  QxXtl  निरक्षरता  को  समाप्त

 कर
 ay

 गया  है  ।  प्रो  शिक्षा  के  लिए  विभिनन  संस्थाओं  को  काफ़ी  धनराशि  आवंटित
 क  गई  थी  ।  लेकिन  उन्होंने  इस  राशि  का  किस  प्रकार  उपयोग  ag  पता  नहीं

 लग  सका है

 आदिवासी  aart  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  को  मृत्तिका  तथा  मं ट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्ति

 की  वहीं  राशि  मिल  रही  है  जो  देश  की  स्वतन्त्रता  के  समय  मिल  रही  थी  ।  मेँ  मांग  करता

 हूं  कि  इस  राशि  में  वृद्धि  की  जाए  ॥

 Shri  Sudhakar  Pandeya  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  rise  to  support
 the  Demands  for  Grants  of  Ministry  of  Education.  Earlier,  7%  of  the  Budget  was

 spent  on  education  but  this  year  only  4.6%  of  the  Budget  is  proposed  to  be  spent
 on  education.  One  can  easily  imagine  the  progress  we  can  achieve  with  such  a  petty
 amount,

 Political  parties  in  India  are  exploiting  wrath  of  the  students  for  their  own

 interests.  We  will  have  to  tolerate  the  repercussions  of  the  same.  A  committee  should
 be  set  up  to  go  into  the  demands  and  problems  of  the  students  whenever  raised.

 Teachers  do  not  take  pain  in  teaching  and  they  never  go  prepared  in  the  class.

 Teachers  should  not  shirk  work  and  they  should  teach  the  students  sincerely.  Text
 books  written  by  the  teachers,  who  are  also  Members  of  Board  of  studies,  should  not
 be  admitted  and  instead  books  published  by  private  publishers

 should  be  admitted.

 Our  country  is  facing  crises  of  character.  Teachers  have  got  no  character.  Un-
 less  they  maintain  their  character,  our  country  cannot  go  ahead.  Several  times  a  de-
 mand  has  been  raised  to  go  into  the  working  of  U.  G.  C.  but  the  demand  has  not
 been  acceded  to.  The  hon.  Minister  should  clearly  state  whether  he  is  prepared  or

 the: not  to  go  into  the  working  of  U.  G.  C.  An  evaluation  should  be  made  about
 U.  (५.  C’s  grant  to  universities.  A  committee  was  set  up  for  the  examination  reform.

 May  I  ask  whether  the  report  submitted  by  the  Committee  will  be  implemented  or
 not?  A  cell  should  also  be  created  in  U.  G.  C.  and  Ministry  which  should  deal  with
 all  the  universities.

 Fund  allocated  for  adult  education  is  being  misused.  Efforts  should  be  made  to
 make  good  use  of  the  funds  and  adult  education  should  not  be  restricted  to  literacy
 but  technical  education  should  also  be

 imparted
 to  the  villages.

 The  hon.  Minister  has  stated  that  higher  education  should  be  restricted  and
 it  should  be  limited  to  the  number  for  which  jobs  can  be  provided.  But  this  is  pos-
 sible  only  when  secondary  education  is  made  job-oriented.  This  matter  should  not  be:
 put  off  on  the  pretext  that  it  is  a  state  subject  or  central  subject.  Salaries  of  teachers
 of  the  colleges  affiliated  to  Kashi  Vishvavidyalaya  are  three  fourth  as  compared  to  the
 salaries  of  university  teachers.  This  is  injustice  to  them.  Either  Government  should
 not  give  affiliation  and  if  it  does  so,  it  should  pay  them  the  salary  equal  to  university
 teacher.

 Scarcity  of  paper  is  being  highly  felt  these.  days.  If  papers  are  not  made  avail-
 able,  political  parties  will  take  undue  advantage  and  public  will  be  put  to  inconveni-
 ence.  A  policy  should  be  made  about  the  availabiti  ty  of  papers  for  publication  of
 constructive  literature.

 Working  of  a  number  of  Akademies  in  cultural  sphere  is  not  satisfactory.  There
 is  no  dearth  of  genious  artists  in  the  count  ry  but  they  are  not  brought  into  limelight: because  they  lack  the  art  of  flattery.  Effo  rts  should  be  made  to  encourage  such  per-- sons  so  that  people  may  know  more  abo  ut  them.
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 19  चतर  (  शर्क )
 अनुदानों  को  1974-75

 ग्
 1896

 टि  एएल

 Primary  teachers  are  not  trained.  They,  however,  managed  to  get  teaching  job..
 training  and  after  a I  want  that  adequate  arrangement  should  be  made  for  their

 period  five  years  no  teacher  should  be  left  untrained.

 It  is  true  that  the  Government  are  working  with  full  devotion  for  the  progress
 of  Hindi.  But  no  Chairman  or  Director  has  been  appointed  in  the  Scientific  Commis-

 sion  for  the  purpose.  How  long  it  will  work  without  Chairman  or  Director?

 The  University  Grants  Commission  has  given  Rs.  4,50,000  to  Banaras  Hindu

 University  for  preparing  comparative  Grammar,  but  the  University  cannot  prepare

 such  a  Grammar  as  it  does  not  have  a  workshop,  big  library  and  manuscripts.
 The  grants  should  be  given  to  the  eligible  institutions.

 Hindi  work  is  going  on  in  various  ministries  and  literature  work  is  also  going
 on,  but  there  is  no  co-ordination  in  them.  A  co-ordination  committee  should  be

 set  up  for  this  purpose.

 The  Government  publications  are  not  being  sold  in  large  numbers.  It  is  very

 surprising.  The  youths  should  be  appointed  as  Commission  Agents  for  this  pur-

 pose.

 It  would  be  better  if  corrupt  literature  is  banned.  Their  quota  of  papers
 should  be  reduced.  I  would  like  the  Minister  to  implement  the  suggestions  made

 by  me.

 Shri  R.  V.  Bade  (Khargone):  I  come  from  an  area  where  62  lakh  tribal  people
 reside.  The  education  is  going  to  the  dogs,  because  it  is  divided  between  the
 Centre  and  the  States.  The  education  of  tribal  people  should  be  taken  over  by
 the  Central  Government.  Only  one  teacher  is  provided  in  a  school  for  every  forty
 students.  Good  teachers  should  be  appointed  for  tribal  students.  These  teachers
 do  not  have  any  knowledge  of  the  tribal  language.  These  teachers  are  always  in
 search  of  other  jobs.  This  service  should  not  be  a  stepping  stone.  The  students
 are  not  getting  text  books  and  Note-books.  It  is  said  that  there  is  acute  shortage
 of  papers.  The  Government  should  make  efforts  to  bring  down  the  prices  of  text
 books  and  exercise  books.  The.  Government  should  ensure  that  text  books  and

 Stationery  is  available  to  the  students  at  reasonable  prices.

 Now The  Government  has  given  extensive  education  to  the  tribal  people.
 the  Government  should  pay  more  attention  to  Ashram  or  Gurkul  type  of  education.
 At  many  places  teachers  are  there,  but  students  do  not  attend  the  schools.  More
 facilities  should  be  provided  to  the  teachers.  The  amount  of  scholarship  should
 be  raised  to  Rs.  100  from  Rs.  30  or  Rs.  40.

 It  has  been  said  in  the  Report  that  the  services  of  large  numbers  of  College
 students  will  be  utilised  for  the  programme.  Every  effort  will  be  made  to  ensure
 that  college  students  who  are  desirous  of  contributing  to  the  national  effort  in  these
 areas  are  provided  the  opportunity  and  assistance  for  making  at  least  5  persons
 literate  before  they  obtain  the  first  degree.  In  Madhya  Pradesh,  60  thousands  of
 rupees  are  spent  in  every  district.  The  teacher  is  there,  but  people  do  not  attend
 the  night  classes.  The  Government  should  ensure  that  the  scheme  is  successful.

 There  is  wide  spread  students  unrest  in  the  country  and  it  is  suggested  that
 students  should  not  take  part  in  politics.
 their  grievances  are  not  looked  into.

 The  students  resort  to  agitation,  when
 Their  grievances  and  difficulties  must  be

 removed.  The  students  must  take  part  in  politics,  because  the  future  of  the  country
 depends  on  the  youths.
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 [Shri  R.  V.  Bade]

 According  to  105th  Report  of  PAC,  there  is  wide  spread  corruption  and

 nepotism  in  the  appointments  in  I.I.Ts.  It  has  been  said  in  the  Report  that  the

 Ministry  did  not  follow  up  with  the  I.I.T.  regarding  the  review  of  the  recruitment
 of  non-teaching  staff  as  suggested  by  them  in  1968.  During  the  period  from
 1964-65  to  1972-73,  eighty  per  cent  of  the  appointments  were  made  without  keep-
 ing  in  view  the  requisite  qualifications.

 A  dismissed  employee  of  Himachal  Pradesh  was  appointed  and  promoted  to
 the  higher  post.  The  C.B.J.  has  also  registered  a  case  in  this  regard.

 The  Report  further  says  that  the  Institute  has  decided  that  in  future  no

 appointment  shall  be  made  by  relaxing  the  prescribed  qualification  without  prior

 -approval  of  the  competent  authority.  But  what  would  be  done  about  the  appoint-
 ments  made  so  far.  The  Committee  further  says  that  the  responsibility  for  the

 lapse  in  not  even  obtaining  the  approval  of  the  Board  of  Governors  for  the

 relaxation  has  been  fixed.  This  should  be  done  forthwith  and  investigation  should
 be  done  by  an  independent  and  high  level  Committee.  The  Ministry  should  not
 take  the  remarks  of  PAC  very  lightly.

 The  Government  does  not  take  effective  steps  to  remove  the  grievances  of
 the the  students  and  when  students  resort  to  agitations,  the  Government  blames

 political  parties.

 the Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari):  The  education  system  should  develop
 feeling  of  nationalism,  discipline  and  patriotism.  The  education  is  a  state  subject
 and  there  are  different  educational  systems  in  various  States.  But  for  the  integra-
 tion  of  the  country,  it  is  absolutely  necessary  that  education  is  made  a  Central

 subject.  There  are  various  educational  institutions  based  on  religions.  These
 1  had  studied  in institutions  are  not  furthering  the  cause  of  national  integration.

 Kashi  Vidyapith,  where  there  was  no  differential  treatment  with  the  teachers  and
 the  taught.

 The  expenditure  on  education  has  been  reduced  from  7  per  cent  to  4.6  per
 cent.  It  has  been  said  in  the  Ministry’s  report  that  the  number  of  the  unemployed
 in  the  country  is  76,000,  whereas  there  are  15  million  jobless  people.  A  provision
 of  Rs.  30  crore  cannot  solve  the  unemployment  problem.

 The  country  can  progress  only  when  education  is  made  free  and  compulsory.
 At  present,  90  million  children  are  studying  in  the  schools  and  50  million  children
 are  in  the  pre-school  age.  The  education  must  be  free  and  compulsory  at  least
 to  these  140  million  children.

 It  is  very  essential  that  teachers  from  Primary  level  to  the  University  level
 are  provided  sufficient  pay  and  adequate  facilities,  so  that  they  might  prepare
 good  citizens  in  the  future.  The  teachers  should  be  sent  abroad  for  training.

 There  should  be  adequate  hostel  accommodation  for  the  students.  They  should
 get  the  text  books  and  good  food.  There  should  be  well  equipped  libraries.  if
 the  students  are  not  given  all  the  facilities,  they  would  certainly  resort  to  agitations.

 All  the  revolutions  in  the  world  had  been  brought  about  by  the  students.
 Our  educational  system  does  not  provide  jobs  to  the  people.’  The  education  system
 should  be  job-oriented.  China  has  got  a  system,  where  nobody
 The  Central  Government  should  take  over  the  education  so  that

 is  unemployed.
 there  might  be

 more  facilities  for  the  teachers  and  the  students.
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 9  1974  अनुदानों  की  1974-75:

 USA  always  sends  Professors  as  ambassadors.  India  sends  service  class  people
 or  politicians  as  ambassadors.  I  would  like  to  know  whether  the  teaching  com-

 munity  would  be  given  due  respect.

 When  the  teachers  and  students  are  agitated  as  they  are.  agitated  now,  a
 serious  problem  has  emerged.  I  want  that  there  should  be  talk  with  the  students.

 demanded  the  other  day  that  the  representatives  of  the  teachers  and  students
 of  Bihar  should  be  called  over  here  and  the  Prime  Minister  and  the  Minister  of
 Education  should  talk  with  them.  It  is  a  subject  of  the  Centre.  If  it  is  qa  State

 subject,  why  the  military  is  deployed  in  the  State?  Let  the  police  face  it.  The
 Central  Government  should  pay  serious  attention  to  education.

 Central  Schools: Why  the  Central  Schools  are  opened  only  in  urban  areas?
 should  be  opened  in  villages.

 There  is  no  Central  School  in  Bihar.

 So  long  as  the  present  education  system  continues,  the  children  of  ‘the  poor
 will  not  be  able  to  receive  higher  education.  Opportunities  of  higher  education
 should  be  given  to  the  intelligent  and  deserving  students.  The  Government  should.
 appoint  psychologists  in  every  school  to  judge  the  taste  of  the  students.

 The  theory  of  basic  schools  and  basic  education  propounded  by  Gandhiji  has
 almost  ended.

 The  rules  and  regulations  regarding  education  system  should  be  modified.

 There  should  have  been  a  uniform  standard  of  education  throughout  India  after

 ndepeodence
 but  still  the  old  system  prevails.

 The  standard  of.  the  teachers  is  required  to  be  ameliorated.

 It  is  written  in  the  Constitution  that  equal  opportunities  shall  be  provided
 to  all  but  there  is  discrimination  between  the  children  of  the  rich  and  the  poor.
 Therefore,  the  Central  Government  should  control  the  education  s  ystem

 throughout the  country,  I  would  like  to  see  the  education  a  Central  subject.

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  _
 :  वेतनमानों  का  लगभग  सभी  वर्गों  द्वारा

 स्वागत  किया  गया  है  ।  कुछ  लोग  इस  उपबंध  से  संतुष्ठ  नहीं  हैं  कि  1300  रुपये  की  अवस्था
 पर  पहुंचने  पर  उनके  चरित्र  की  जांच  की  जायेगी  परंतु  मेरा  अनुभव  है  कि  यह  एक  स्वस्थ
 उपबंध  हँ  ।

 आज  के  छात्र  और  यवक  महसुस  करते  हैं  कि  रोजगार  प्राप्त  करने  मामले  में
 योग्यता  ही  काफ़ी  नहीं  =  परन्तु  सिफारिश  की  भी  जरुरत  होती  हैं  ।

 बिहार  में  आज  जो  छात्रों  आन्दोलन  चल  रहा  है  उसका  कार  ण  यह  है  कि  राज्य
 सरकार  ने  उनकी  को  पुरा  करने  के  लिये  बातचीत  करने  का  कष्ट  नहीं  किया ।

 रिपोर्टे  से  हमें  पता  चलता  है  कि  बेरोजगार  मेट्रिक  और  स्नातकोत्तर ों  की  संख्या
 निरंतर  बढ़  रही  पांच  लाख  रोजगार  योजना  के  अंतगर्त  76,000  व्यक्तियों  और  शिक्षित
 बेरोजगारों  के  लिये  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तरगत  97,000'  व्यक्तियों  को  नौकरियां  दी  जा
 सकी  हूँ  ।
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 _  ग सत्येंद्र  नारायण

 दर्भ  में  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि
 सपोर्ट  में  यह  उल्लेख

 ग
 है

 i
 अब  सरकार

 का
 विचार  शिक्षित  युवकों  के  लिये  रोजगार  के  संभावित  अवसरों  के

 उच्च  शिक्षा  में  प्रवेश  को  नियमित
 करने

 का  है  ।  रिपोर्ट  में
 इस

 बात  का  स्पष्ट  उल्लेख
 कि  ऐसा  किस  प्रकार  किया  जायेगा  |

 इस  नीति  के  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्टे
 में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गय

 उस
 दिशा

 में  बल  जायेगा  परन्तु  मुझे  पता  नहीं  कि  गत  ad  से  लेकर  अब  तक  क्य

 र  की  क्रियान्विति  के  मामले  में  प्रत्य हुई  है  ।  मुझे  पता  लगा  है  इन
 _

 निर्णयों
 य  सरकार  अपने  ढ़ंग  से  चलती  है  ।

 यह  एक  एसा  विभाग  &  जिसके  सम्बन्ध  में  अनेक  समितियां  और  आयोग  गर्भवती  किय

 प्रे  और  उन्होंने  सिफारिशें  दी  ।  इस  रिपो  में  यह  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  कि  उन

 पं  को  लागू  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  हैं  ।  इस  बारे  में  प्रतिवेदन  में  विस्तारपूर्वक  कह

 a

 चाहिये  था  ।  शिक्षा  मंत्रालय  ने  गत  जून  में
 दस्तावेज  प्रस्तुत  किया  था  ।  यदि  उसे

 कठिनाइयों  का  अनुभव  हुआ  होतो  उसे  चाहिये  कि  वह  उन्हें  सभा  के  समक्ष  रखे  ।  मंत्रिमंडल

 परे  ew  का  शिक्षा  मंत्री  होना  चाहिए
 ।  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  रोजगार के

 द स रों  के  साथ  शिक्षा  को  जोड़ने  की  नीति  सफल  तो  जनशक्ति  विभाग  को  शिक्षा

 ara  के  प्रभार  के  अन्तर्गत  रखा  जाना  चाहिये  ।

 ;
 मंत्रालय  की  fate

 से  पता  चलता  हूं  कि  माध्यमिक  शिक्षा  को  व्यावसायिक
 बनाने के

 सम्बन्ध  में  कुछ  कदम  उठाय  गये  है  परन्तु  इस  बारे  में  विस्तृत  विवरण  नहीं  fear  गया
 है  ।

 सम्बन्ध  में  faded  में  विस्तृत  जानकारी  दी  जानी  चाहिये  थी  ।

 ्

 att  दिनेश चन्द्र  गोस्वामी
 शिक्षा  में  परिवहन  करने  के  लिये  सभी  कह  रहे

 पर  तु  परिवर्तन  करने  को  कोई  तेयार  नहीं  है  ।  वर्तमान  प्रणाली  में  अने
 न

 गण

 गे
 प  रितु  इसका  एक  अवगुण  यह  है  कि  इसने  मौलिक  विचारों  को  पंगु  बना  दिया  आज

 की
 प्रणाली  से

 ऐसी
 कोई  बात  नहीं  बनी  जिससे  इसमें

 आमूल  परिवर्तन  किया
 16.0  सके

 हम  समूचे  देश  में  युवा  सोढ़ी  में  असंतोष  की  लहर  पाते  हैं  ।

 कुछ  ad  पुर्व  तो  स्थिति  यह  थी  कि
 परीक्षाओं

 में  अच्छा  स्थान  प्राप्त  करने  वाले १  त्रों

 ग  नोकरी  के  अच्छे  अवसर  मिल  जाते  थे  ।  परन्तु  आज  ऐसे  छात्रों  को
 अधिक

 पद  हीं
 पाते  ।  धनी  वर्ग  ही  अधिक  नौकरियां  प्राप्त  कर  पाता  है  ।

 खेद  है  कि  स्वतंत्रता  के  27  वर्ष  पश्चात्  भी  भारतीय  इतिहास  की  एक  भी

 ह  नहीं  है  जो  विशुद्ध  रूप  से  भारतीय  हो  ।  क्या  कारण  है  कि  किसी  भी  प्रोफेसर

 दूत  बता
 कर

 नहीं  भेजा  जाता  है  ।  यदि  हम  वास्तव  में  शिक्षा  पद्धति  में  सुधार
 लाना ata  2  तो  हमें  प्रोफेसरों  को  उचित  स्थानों  नियुक्त  करना  चाहिए  |

 नेशनल  बुक  ट्रस्ट  का  उद्देश्य  था  देश  में  पुस्तकों
 के  प्रति  आकर्षण  कपड़ा  करना  तथा

 सस्ते  मूल्य  पर  अच्छे  साहित्य  निर्माण  करना  ।  मैं  समझता  हूं  अपेक्षित  उद्देश्य  प्राप्त
 डी  किया  जा  सका  |  पुस्तकों  का  व्यापक  प्रसार  न  हीं  हो  सका  ।  क्या  मंत्री  महोदय  बतायें

 _54
 लाख  पुस्तकों  को  गोदाम  में  रख  कर  ट्रस्ट  अपने  कार्य  को  कसे  पुरा  करेगा

 लेखक  ट्रस्ट  को  उड़ीसा  -  अथवा  तमिलनाडु  के  राज्य  से  उप  त्र  हुए
 है  ?

 एसा
 लगता  है  कि  ट्रस्ट  वास्तव में  पुस्तकों  -  का  क्षेत्रीय  भाषाओं  _  में  अनुवा  ? fa 17sq q h करान

 का  नहा  कर  रहा  है  ।
 a
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 श्वे ण  गा

 यदि  हम  सच्चे  अर्थों  में  राष्ट्रीय  एकता  लाना  चाहते  हैं  तो  हमें  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों

 की  जीवनियाँ  प्रकाशित  करनी  चाहिएं  जिनमें  न  केवल  राष्ट्रीय  स्तर  के  अपितु  क्षेत्रीय  महत्व
 के  व्यक्तियों  को  भी  जाना  चाहिए  ।  बालक  बालिकाओं  में  ऐसा  उत्साह  पैदा

 करना
 चाहिए  कि  वे  भी  वेसे  ही  योग्य  बन  सकें

 ।

 प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  ट्रस्ट  के  सम्पादक  संवर्ग  में  पर्याप्त  विशेषज्ञ  हू  परन्तु
 उनपर  सभी  प्रकार  का  भार  लाद  दिया  जाता  है  जैसा  वह  उस  ar  को  नहीं  कर  पात

 जिसके  लिये  उन्हें  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  मलयालम  आदि  भाषाओं  के  लिये  कोई

 भी  सहायक  सम्पादक  नहीं  हू  ।  इन  भाषाओं  के  लिये  कम  से  कम  एक-एक  सहायक  सम्पादक

 तो  होना  चाहिए  ।

 एसा  जान  पड़ता
 >
 ्  कि  देश  भर  में  हिंदी  के  पर्याप्त  प्रसार  की  ओर  उचित  ध्यान

 नहीं  दिया  जाता  ।  हिन्दी  शिक्षकों  को  उचित  aaa  भी  नहीं  मिल  पाते  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  A  few  days  ago  you  had  declared  new

 ‘grades  for  college  teachers.  But  the  demand  that  there  should  be  one  grade:  for

 University  teachers  has  not  been  acceded  to.

 The  report  does  not  indicate  anything  regarding  service  security  to  Univer-
 sity  and  College  teachers.

 In  Bombay  two  lady  teachers  were  removed  from  service  as  they  wanted  to
 ing appoint  persons  of  their  own  seat.  Similar  things  are  happen  41s  in  all  parts  of  the

 country.  The  Centre  should  immediately  enact  laws  providing  for  security  of
 service  for  teachers.

 शी  इसहाक  सम्मति  पीठासीन  :  हुए

 |  SHRI  ISHAQUE  SAMBHALI  in  the  ‘Chair

 The  scheme  of  scholarships  to  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  students
 was  started  long  ago  and  since  then  there  has  been  154  per  cent  rise  in  the  cost
 of  living  index.  The  amount  of  all  such  scholarships  meant  for  Harijan  students
 should  be  increased,  so  that  the  actual  value  of  the  scholarships  is  not  declined.

 So  many  things  have  been  stated.  in  the  report  in  respect  of  small  children.
 Was  not  the  Government  thinking  in  terms  of  passing  a  Resolution for  the  pro-
 tection  and  welfare  of  children,  since  long?  This  matter  should  be  expedited.

 The  legislations  enacted  for  the  welfare  of  women,  like  ‘Hindu  Succession
 Act’  and  ‘Hindu  Marriage  Act’  etc.  need  to  be  amended.  The  changes  may  be

 ars. brought  about  in  view  of  the  experience  of  last  eighteen  ye

 टाट
 Working  women  have  various  problems  like  residential  accommodation  in  the

 etc.,  but  it  is  strange  that  no  action  has  yet  been
 taken  in  the  matter.

 Even  in  cities  like  Delhi,  there  are  no  facilities  for  the  popularisation  of
 drama  and  music.
 about  old  Delhi,

 Cannot  the  Government  provide  land  for  such  purposes:  near

 ment?
 so  that  they  may  not  be  required  to  resent  to  land  grab  move-

 प्रो  नारायण  चन्द  परिवार  पांचवीं  योजना
 के

 लिये  कुल  परिव्यय  निर्धारित
 3200  करोड़  रुपये  से  घटाकर  1726  करोड़  रुपये  कर  दिया  wat  है  ।
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 (Saka)

 [Mo  नारायण  चन्द

 1726  करोड़  रुपए  की  इस  राशि  से  500  करोड़  रुपए  केन्द्र  के  लिये  तथा  1226

 करोड़  रुपए  राज्यों  के  लिये  रखे  गये  ह  ।  परन्तु .  मुझे  अशंका  है  कि  राज्यों  द्वारा  इस  राशि

 का  सदुपयोग  नहीं  किया  जायेगा  ।  क्योंकि  राज्य  सदा  धन  क ंशी  मांग  करते  रहे  हूं  ।  परन्तु  वे

 अपने  लेखा  पुस्तकों  को  दिखाने  में  संकोच  करते  रहें  हैं  ।  सितम्बर  1972  में एक  संकल्प

 प्रस्तावित  किया  गया  fe  केन्द्रीय  सरकार  को  उच्चतर  शिक्षा  की  जिम्मेदारियों  की  सीमा

 निर्धारित  करनी  चाहिए  और  इस  उद्देश्य  के  लिये  एक  समिति  का  गठन  किया  जाये  |

 समिति  की  नियुक्ति  की  जा  चुकी  है  ।  इस  समिति  का  काय  शीघ्रता  से  fear  जाना

 चाहिए  |  उच्चतर  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  की

 कवित  स्प  से  प्रगति  है  ।  देश  में  पांच  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  हैं  और  अभी  और  अधिक

 स्थापित  किये  जा  रहे  है  ।  किन्तु  संविधान  के  अनुसार  किसी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  से  की  जा  सकती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  संघ  राज्य-क्षेत्र  के

 अतिरिक्त  किसी  अन्य  क्षत्र  में  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  की  शक्ति  नहीं  चंडीगढ  और  हरियाणा
 के  लोग  काफ़ी  समय  से  चण्डीगढ़  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  मांग  करते  रहें  हैं  किन्तु
 उनकी  मांग  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  उत्तर  पश्चिम  क्षेत्र  में  जम्मू  और  हिमाचल
 प्रदेश  और  पंजाब  के  बीच  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  जो  कि  एक  आदर्श

 विद्यालय  के  रूप  में  कायें  कर े।

 कुलपतियों  के  नियुक्ति  तथा  सेवा  बढ़ाने  के  मामले  में  एकरूपता  बरती  जानी

 चाहिए  ।  शिक्षा  के  माध्यम  से  सामाजिक  परिवर्तित  करने  के  लिये  देश  के  लिये  एक  स्पष्ट

 नीति  होनी  चाहिए  ॥

 छात्रों  के  असंतोष  के  लिये  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  as  में  समिति  की  नियुक्ति  के  लिए
 शिक्षा  मंत्री  से  अनुरोध  fear  इस  समिति  की  अंभी  तक  कोई  बैठक  नहीं  हुई
 छात्र  असंतोष  सारी  सीमाएं  पार  कर  चुका  है  ओर  अब  यह  राजनीतिक  आन्दोलन  का  रुप

 ले  रहा हैं  ।

 यह  उचित  समय  है  जब  कि  छात्रों  की  मांगों  को  पूरा  किया  जाये  ।  मंत्री  महोदय  को  छात्र

 असंतोष  की  समस्या  पर  ध्यान  दना  चाहिए  ।  जहां  तक  अध्यापकों  का  संबंध  दिल्‍ली  की

 तरह  राज्यों  में  लैक्चरों  के  लिये  एक  समान  रनिंग  ग्रेड  होना  चाहिए  ।  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 सम्बद्ध  कालेजों  तथा  के  कालेजों  के  लिये  विभिनन  मानदंड  रखने  का  कोई  औचित्य

 नहीं  है  ।  इस  मामले  की  ओर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 संघ  राज्य-क्षेत्र  मिजोरम  का  रिपोर्ट  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  पिछली  बार  भी  मेंने

 यह  प्रश्न  उठाया  था  ।  देशवासियों  को  जानना  चाहिए  कि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  देश  में  क्या

 हो  रहा  है  ।

 साहित्य  अकादमी  का  कार्य  भाषाओं  का  विकास  करना  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  समय
 qa  बताया  ar  कि  हमने  कुछ  रुपया  भाषाओं  और  कुछ  व्यवस्थाओं  पर  खच  किया  है  ।
 परन्तु  यह  पता  नहीं  कि  किस  मद  में  अधिक  रुपया  ay  हुआ  |

 संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  केवल  16  भाषाओं  का  उल्टे  है  जब  कि  साहित्य अकादमी  22  भाषाओं  को  मान्यता  देती है  |  महोदय  को  इस  dara  में  कुछ  किये
 जाने  के  लिये  अपने  प्रभाव  को  काम  में  लाना  चाहिए  {
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 ws ऊप ४  ्  ri  G.  C.  Dixit  (Khandwa):  The  problem  of  this  country  is  that  the  policy
 introduced  by  the  British  regime  during  1853  has  not  been  changed.  Would

 tne  Government  take  steps  to  change  the  pattern  of  educatien  to  end  social  evils
 technical  k au now- and  to  provide  avenues  of  employmefit  with  the  expansion  of

 ledge?

 Dr.  Laxminarain  Panmdeya  (Mandasur):  You  are  in  the  ruling  party  and  stil!

 you  wish  the  education  policy  to  be  changed.

 Shri  G.  C.  Dixit:  In  the  absence  of  freedom  of  language  the  political  free-
 dom  is  baseless.  There  is  no  socialistic  or  even  other  country  of  whose  administra-
 tion  is  not  run  in  its  own  language.  The  English  language  provides  jobs,  money  and

 power  to  a  limited  circle.  It  is  a  matter  of  great  shame  that  people’s  language
 could  not  become  the  official  language.  There  is  no  other  language  in  the  world
 that  could  be  equal  to  Sanskrit.  No  other  language  is  as  nearer  to  Sanskrit
 as  Tamil  is.  Today  individual  and  society  are  one.  It  should  be  the  aim  of
 eur  education  to  develop  the  individual.

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  (Aligarh):  Ever  since  the  independence  every  educa-
 tionalist  and  every  teacher  has  expressed  that  the  present  pattern  of  education
 does  not  suit  the  country.  Today  there  are  too  many  educated  persons  who  fluently
 speak  English  but  there  are  cases  of  corruption  against  such  persons.  So  the

 system  of  education  requires  change.

 Some  time  ago  the  Prime  Minister  stated  that  a  new  education  policy  has  been

 thought  over  and  it  would  be  implemented  soon.

 and  now Therefore,  there  is  wide-spread  discontent  among  the  young  men

 they  have  resorted  to  violence.  The  example  of  Bihar  can  be  cited  in  this  context.
 When  the  property  of  the  country  worth  crores  of  rupees  is  destroyed,  only  then
 Government  takes  note  of  that.  We  should  evolve  such  system  of  education  as

 may  help  one  to  become  a  real  citizen.

 _We  should  impart  moral  education  or  religious  education,  so  that  the  young
 men  may  be  taught  discipline.

 I  want  to  draw  the  attention  of  the  Hon’ble  Minister  towards  the  declared
 policies  which  are  not  being  implemented.  It  was  long  ago  decided  that  the  mother-

 tongue  of  State  should  be  the  medium  of  instruction,  but  generally  it  15.  seen  that

 higher  education  is  not  being  imparted  in  the  Universities  in  the  regional  Tangu-
 ages.

 I  have  also  to  say  something  about  Sanskrit  also.  It  has  been  badly  affected
 Sanskrit  cannot  survive  unless  it  receives  Government’s by  three  language  formula.

 protection.

 at  पी०  ato  जी०  राज  भारत की  एकता  और  एकीकरण  के  लिये

 शिक्षा
 बहु  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  एकता  और  एकीकरण  ही  हमारी  शिक्षा  पद्धति  की  मूल  बात

 है
 ।

 इस  संबंध  में  मैँ  भारत  सरकार  को  बधाई  देता  ह  ।  भारत  में  समान  शिक्षा  लागू

 करने  के  बारे  में  1973  में  भारत  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  प्रतिवेदन  के  अनुसार
 प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  स्तर  के  लिये  10  वर्ष  a  विश्वविद्यालय  पूर्वे  के  लिये

 दो  वर्ष  की  शिक्षा  तथा  विश्वविद्यालय  की  शिक्षा  तीन  वर्ष  तक  की  होगी  ।

 माध्यमिक  और  माध्यमिक  शिक्षा  के  बाद  की  अर्थात ~~  विश्वविद्यालय  पूर्वे  की  शिक्षा  को  तकनीकी
 शिक्षा  का  नया  रूप  दिया  जाना  चाहिये  ।
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 श्री  पी०  ayo  जी०  राज |

 तय os  एक  और  सुझाव  भी  चाहता  ।  कुछ  वर्ष  ga  जहां  तक  मुझे  याद  यह

 aa
 1963  @  at  wa  शिक्षा  मंत्रियों  का  सम्मेलन  हुआ  उसमें  यह  अप्रत्यक्ष  सुझाव

 feat  wat  था  अखिल-भारती4य  शिक्षा  सेवा
 अवश्य  ही  बनायी  जानी  चाहिये  ।  1964  में

 pan
 भारत  सरकार  नं  इसका  प्रस्ताव  राज्य  सरकारों  को  भेजा  ,  किन्तु  इस  सेवा  को  अभी  तक

 नहीं  बनाया  गया  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  भारत  में  समान  शिक्षा  लागू  करने  के  साथ-साथ

 जाखल  भारतीय  शिक्षा  war  को  भीਂ  अनिवार्य  रूप से  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 हमने
 सारे  देश  के  लिये

 ति भाषाई
 qa,  अर्थात्‌  अंग्रेजी  और  क्षेत्रीय  या  स्थानीय

 we
 को  स्वीकार  किया  था  ।  इसलिये  यदि  निभाई  ga  को  लागू  कर  fear  जाये  तो  राज्य  सरकारों

 की  अब  यह  कि  ऐसी  सेवा  का  अभिप्राय  ऐसे  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  जायेगा
 जो  स्थानीय  भाषा  को  नही ंजानते  नहीं  होगी  ।

 में  यह  महसुस  करता  हुं  कि  भाषा  के  बारे
 में

 चर्चा  करते  समय  हमें  व्यावहारिक  और
 देशभक्त  होना  चाहिये  ।  संस्कृत  और  फारसी  के  बारे  में  बात  करने  का  कोई  लाभ

 नहीं
 हैं  ।  हमें  आधुनिक  बातों  और  आधुनिक  तथ्यों  के  बारे  में  विचार

 करना  चाहिये  ।  इस  संबंध

 में  भारत  में  समान  भाषा  का  ढ़ांचा  बनाया  जाना  चाहिये  ।  awe  एसा  बोलने  वाली  भाषाओं

 के  बारे  में  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 संस्कृति  के  बारे  में  मैं  यह  सुझाव  देना  चहता  हुं  ।  हम  ने  पंचायतीराज को  स्थानीय

 प्रशासन  का  आधार  माना  है  और  इसे
 संस्कृति

 के  साथ
 संबंधित  किया

 जाना  चाहिये  ।

 संस्कृति  संबंधी  मसलों  को  पंचायतों  के  ge  किया  जाना  चाहिये  ।  प्रत्येक  पंचायत  अथवा
 का  एक  थियेटर  होना  चाहिये  और  यह  पंचायतीराज  प्रशासन  के  अधीन  होना

 चाहिए  ।

 जाई०  एस०  महाजन  )  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय और

 स्रोत  विभाग  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुये  में  कुछ  शिक्षा  संबंधी  समस्याओं  के  बारे  में
 x  26  वर्षों  के  पश्चात ७ कहता  चाहता  द्र  ।  यह  खेद की  बात है  fe  स्वतंत्रता  प्राप्ति के

 और
 संविधान  के  लागू  होने  के  23  वर्षों  के  बाद  तक  हम

 14
 वर्ष  की  आयु  तक

 &
 सभी

 बच्चों  निःशुल्क  और  अनिवार्य  शिक्षा  उपलब्ध  करने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाये हैं  ।

 एसा  aa  लगाया  गया है  कि  1973-74
 के

 अन्त
 तक  लगभग

 87  प्रतिशत  बच्चे  प्राथमिक

 शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  होंगे  जिसका  अभिप्राय  यह  है  कि  1974  तक  13  प्रतिशत  बच्चे
 प्राथमिक  शिक्षा  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  होंगे  ।  यह  बहुत  ही  असंतोषजनक  स्थिति  है  ।

 दाखिल  हुये  बच्चों  की  शिक्षा  के  संबंध  में
 स्थिति  बहुत  ही

 निराशाजनक  है
 ।

 लगभग 60  प्रतिशत  बच्चों  चौथी  श्रेणी  तक  पहुंचते-पहुंचते  स्कूल  में  पढ़ना  छोड़  देते  हैं

 मुरी  सह
 मान्यता  हुई  है  कि  पांचवीं  योजना  में  प्राथमिक  शिक्षा  को  उच्च प्राथमिकता  गयी  है  जिसके

 शिक्षा  सुविधाओं  के  विस्तार तथा  इस  के  स्तर
 को

 सुधारने
 पर  अधिक  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  पाठ्यक्रम  में  सुधार  अध्यापकों की

 योग्यता  के  स्तर  को  ऊंचा  करके  अध्यापन
 की  उचित  अपनाने  तथा  जिला  स्तर पर  शिक्षा  के  प्रशासन  को  सुदृढ़  करने  का

 ward  है
 ।

 ay  महोदय
 at

 चाहिये
 कि  ag प्राथमिक  शिक्षा  के  मामले  में  पिछड़े  राज्यों  से  जवाबतलब ५4 कर
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 we  णा  wn  ee

 मंत्रालय  के  बायटिक  प्रतिवेदन  में  बताये  गये  विश्वविद्यालय  के  उदेश्य  से  पांचवीं  योजना
 yr में  दिये  गये  उच्च  शिक्षा  के  उदय  भिन्न  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  दाखिला

 शिक्षित  युवकों  के  far  पदा  होन  रोजगार  के  अवसरों  को  ध्यान  में  रखकर

 feat  परन्तु  योजना  में  विश्वविद्यालय  में  बहुत  अधिक  छात्रों  के  जाने  को  नियमित
 करने  की  बात  कहीं  गयी  है  ।  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  ओर  ध्यान  देंगे ।  शिक्षा
 संस्थाओं  में  रोजगार  के  आधार  पर  site  को  नियमित  करना  हमारी  अर्थव्यवस्था  के

 गत  व्यावहारिक  नहीं  होगा  यदि  इस  निति  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता  तो  इस  का

 अभिप्राय  गरब  और  कमजोर  वर्गों  के  प्रति  भेदभाव  करना  होगा  ।

 अब  में  विश्वविद्यालय  और  कालेज  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  बारे  में  कहुंगा  ।  शिक्षा

 आयोग  ने  कालेज  अध्यापकों  के  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  पर  विशेष  बल  दिया  है  ।  इस  समय
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  कालेज  अध्यापकों  के  लिय  गोष्ठियों  का  आयोजन  कुरता  है  ।

 यह  प्रशिक्षण  गण  और  संख्या  की  दृष्टि  से  पर्याप्त  नहीं  है  ।  कालेज  अध्यापकों  की

 तैयारी  पर  विचार  करने  के  लिये  af  आवश्यक  तो  पूर्णकालिक  संस्थान  स्थापित  किये

 जाने  चाहिये  ।

 हमारी  शिक्षा  और  परीक्षा  का  स्तर  aga  ही  fart  है  ।  यदि  हम  इसे  ऊंचा  करना

 चहते  तो  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  कि  अध्यापकों  की  तैयारी  को  सुधारा
 भर  उन्हें  अधिक  दक्ष  बनाया  जाये  ।  उनके  वेतनमानों  को  बढ़ाने  के  साथ-साथ  प्रशिक्षण

 के  तैयारी  तथा  काम  को  भी  ऊचा  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  इस  देश  की  युवा  पीढ़ी

 के  लिये  अधिक  लाभकारी  होगा  ।

 ates  प्रतिवेदन  में  गु  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  आदि  का  उल्लेख  करना  एक  बहुत

 ही  अच्छी  बात  है  ।  हमारा  उन  लाखों  व्यक्तियों  के  प्रति  दायित्व  है  जिनहें  स्कूल  अथवा

 कालेज  जाने  का  कोई  अवसर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  अतः  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना

 करके  शिक्षा  देना  सराहनीय  प्रयास  है  ।

 महार  सरकार  ने  दो  प्रस्ताव  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  भेजे  हैं  ।  अभी  तक

 | उन  के  बारे  में  fate  नहीं  लिया  गया  है  इस  संबंध  में  महारष्ट्र  सरकार  को

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  मत  के  बारे  में  सुचित  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  के  साथ

 ही  में  अनुदानों  की  मांगों  का  करता  हुं  ।

 श्री  सी०  के०  चन्द्रभान  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  शिक्षा  मंत्रालय

 द्वारा  पहली  बार  प्रस्तुत  की  गयी  मांगों  के  रूप  में  इन  पर  विचार  करना  होगा  ।  शिक्षा

 बजट  और  शिक्षा  योजना  नियतन  से  अत्यन्त  गम्भीर  स्थिति  पैदा  हो  गयी  है  ।  केन्द्रीय

 मैदानी  बोर्ड  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  शिक्षा  के  लिये  3,200  करोड़  रुपये

 का  नियतन  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  जिसे  बाद  में  कम  करके  2,200  करोड़  रुपये  कर

 किन्तु  जब  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  योजना  को  अन्तिम  रूप  fear

 तो  इसे  और  घटा  कर  1,726  करोड़  रुपय  कर  feat  गया  ।  इससे  ही  पता  चल  जाता

 है  कि  हमारे  देश  में  ऊपरी  स्तर  से  ही  शिक्षा  को  कितनी  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ॥

 शिक्षा  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  निर्धारित  लक्ष्य  और  किये  गये  वास्तविक  काम  में  भारी  अन्तर है  ॥

 संविधान  निर्माताओं  ने  कहा  है  कि  सभीਂ  के  लिये  अनिवार्य  शिक्षा  इस  देश  में  संविधान

 लागू  होने  के  10  वर्ष  पश्चात्‌  तक  क्रियान्वित  की  जायेगी  ।  freq  हम  इस  सम्भावना  की

 प्राप्ति
 त  तो

 बजट  प्रस्ताव  में  और  न  हीਂ  योजना  प्रस्तावों  में  इस  शताब्दी  में  ही  देख  सकते
 ।  निरक्षरता  भी  काफ़ी  अधिक  है  ।  ag  स्थिति  भी  बड़ी  दुखद  है  |
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 ०  च

 for  के  sf  afe  ्  स |  या  ut  मारी  शिक्षा नट  महसुस  करता  हूं  कि

 क्षेत्र  का  भविष्य  और  ah  अन्धकारपूर्ण  हो
 rr

 जायेगा  और  आप  च्रश्प् दस  आधिक
 पैकिट

 का

 बड़ा  शिकार  बनोंगे  जिसका  आज  देश  सामना  कर  रहा  है  ।  शिक्षा  पर  इर

 सब  से  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 देश  में  छात्र  असंतोष

 का

 उल्लेख  किया  गया  लोग  इस  संबंध  में  बहुत  स्पष्ट
 १  मेरे  विचार से  इस  समस्या को  किसी  और  ढंग  तथा  दृष्टिकोण  से  दल  किया

 ।  इस
 देश  में  छात्र  समुदाय  के  व्यवहार  की

 निन्दा  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा
 !

 ते त्र  हमारे  समाज  के  अंग  उन्हें  ऐसी  स्थिति  में  डाल  दिया  गया  है  जिसमें  बेरोजगारी

 ह
 जा  रही

 यह  शिक्षा  प्रणाली
 अब

 प्रानी
 हो

 गयी  इसका  अब  कोई  समुचित  उद्देश्य
 rea  नहीं  यदि  छात्र  शैक्षणिक  संस्थाओं  में  शिक्षा  प्राप्त  करके  वर्षों  तक तक  रोजगार  रहे ते

 तो  होंग  ही

 क्या  मंत्री  महोदय  का  विचार  किसी  प्रकार  परीक्षा  सुधार  संबंधी  समस्या  से  प्रभावी  रो

 निपटाने  का  हर  बार
 जब

 भी  बजट  पेश  होता  जब  नीति
 संबंधी

 वक्तव्य
 जाता

 तो  यह  बताया  जाता  है  कि  ara  की  परीक्षा  प्रणाली  खराब  अवैज्ञानिक  है  और  इस  पण

 से  सदा  जागा  समितियों  तथा  लोगों  का  भलता  दिया  ’ ca  कन्दसार  पदाती
 बदलने  के  लिये  कौन  कौन  पग  उठाये  गये  है  ?  सरकार  ने  चाहे  इस  संबंध  में  थो

 बहुत  कार्य  किया  भी  किन्तु  शिक्षा  प्रणाली  वहीं  पुरानी  ही  बनी  हुई  इस  में  आमूल  परिवर्तन

 थ  किये  जाने  चाहियें
 ।  इस

 प्रकार  की  प्रणाली  नहीं  बनायी  जानी  चाहिये  जो  पाठ्य

 पुस्तकों  को  कंठस्थ  करने  के  लिये  विवश  करे  ।  परीक्षाओं  के  संबंध  में  हमें  खुली  पुस्तक  नीति  लागू

 करने  की  सम्भावना  पर  अधिक  से  अधिक  विचार  करना  ।

 छात्रों
 को

 प्रवर्ध  व्यवस्था  में  शामिल  करने  संबंधी  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण
 ग

 गर
 ray

 से
 शिकायतें

 प्रप्त  हई  3 Q  कि  उन्हें  केवल  नाम  ara  लिये  प्रतिनिधित्व दिया  जाए

 ।  यह  चाहत  कि  ve  सभी  नीति-निर्धारण
 शेक्षणिक  और  प्रणाथधनिक  निकायों  मे ंव

 '
 गौर  बजत  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  हो  ।  जब तक  एसा  नहीं  होगा  वा  ए  ज  Yt 3t

 ी  ही  रहेगी  इस  में  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।  आप  अनिवार्य  रूप  से  उन्हें  भी  अपनी

 ह  क  eat

 द  रुप इस  बजट  में  राजा  राम  महन  राय  रिस्क  पुस्तकालय  आन्दोलन  के  लिये  25  लाख  ्य

 नियतन  किया  गया  नेहरु  युवक  केद्र
 weeds

 के  लिये  और  6  लाख  रुपये  का
 नि नियत  न

 FT
 या  गया  इसके  साथ  ही  पुस्तकालय  आन्दोलन  को  प्रोत्साहन  देने  की  सरकार  की  प ति

 अंग  बनाया  जाना  केवल  ऐसा  करके  ही  हम  उन्हें  समुचित  रूप  से  सभी  सम्भव  सहार
 ता

 सकते हैं  ।

 यह  मंत्रालय  खेलकूद  संबंधी  कार्यकरण की  भी  देख-रेख  करता  कोई  भी  खेल  संघ

 का  उल्लेखनीय  कार्य  नहीं  कर  रहा  सरकार  को  इनके  कार्यकरण
 में

 परिवर्तन
 चाहिए  ।  अखिल  भारतीय खेल  कद  परिषद  के  संविधान  में  संशोधन  करके  उसे  इस  प्रकार  शक्ति

 प्रदान  की  जानी  जिससे  वह  अपना  कार्य  ठीक  प्रकार  से  कर  सके  |

 "
 एक  ज्ञापन  भेजा  था  और  मेरे  विचार  में  इस  की  एक  प्रति  शिक्षा  ‘

 को  भी  प्राप्त  हो  गयी  होगी  ।  इसलिये
 जब

 गुजरात  में  छात्रावास  में  खाने  की  दरों
 को

 बढ़ाया  गया  .

 ome
 आन्दोलन  कर  ज्ञापन  में  यह  मांग

 की
 गयी  है  कि  छात्रों  को  देश  भर

 में
 रियायती

 दरों  पर  खाना  दिया  जाना
 aft  तथा

 वह
 दर  1  ad  की  ae  से  अधिक  नहीं

 ग
 गी

 ् थ  थ

 द



 9  1974  अनुदानों  की  1974-95

 देश  ke  में  सभी  होस्टलों  में  सभी  छात्रों  को  इसकी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  सस्ते  परिवहन

 की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  और  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  स्तर  पर  छात्रों  की  समस्याओं  पर  चर्चा

 करने  के  fad  सलाहकार  समितियों  का  गठन  feat  जाना  चाहिए  तथा  इन  समितियों  में  छात्र

 संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 @  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  मेर  द्वारा  उठाई  गई  सभी
 समस्याओं  पर  वहं

 विचार  मैं  इन  शब्दों  के  साथ  मंत्रालय  की  मांगों  का  विरोध  करता  हूं  ।

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhubani):  I  support  the  demands  for  Grants  relat-

 ing  to  the  Ministry  of  Education.  The  Central  Government  should  formulate  a

 national  education  policy  and  should  give  a  lead  to  the  States  in  this  matter.  It

 seems  that  the  Ministry  of  Education  has  confined  itself  to  the  disbursement  of

 grants  alone.  The  Central  Government  should  get  the  policies  effectively  implemented

 by  States.

 Education  is  an  important  part  of  life.  Proper  education  should  be  given
 to  each  and  every  student.  Education  to  a  student  should  be  given  according  to

 his  interest  and  aptitude  towards  a  course.

 Education  should  be  compulsory  for  all  the  students  upto  secondary  stage
 and  higher  education  should  be  given  in  consultation  with  the  psychologist.

 There  is  acute  shortage  of  paper  and  books  could  not  be  published  without
 the  paper.  The  Ministry  should  seriously  consider  the  problem  and  find  out  a
 solution.

 Under  Demand  No.  24,  there  was  provision  of  a  sum  of  Rs.  1.05  crore  which
 has  been  raised  to  Rs.  one  crore  and  eighteen  lakh.  Keeping  in  view  the  rising
 prices,  this  increase  is  insufficient.

 The  grant  for  National  Council  of  Educational  Research  and  Training  has
 been  increased  from  Rs.  2  crore  and  48  lakh  to  Rs.  4  crore  and  16  lakh.  The
 Educational  Research  and  Training  should  be  encouraged.  The  Central  Schools

 Organisation  has  been  doing  commendable  work.  The  grant  for  this  organisation
 has  been  increased  from  Rs.  6.6  crores  to  Rs.  8.23  crores.  But  the  Central  Schools
 should  not  be  concentrated  in  the  big  cities  alone.  These  should  be  opened  in
 rural  areas  also.

 A.  provision  of  Rs.  46  crores  has  been  made  for  the  University  Grants  Com-
 mission.  This  amount  has  to  be  spent  on  universities  such  as  Delhi,  Banaras,  Ali-
 garh,  Vishwa  Bharati  and  Jawahar  Lal  Nehru.  25  per  cent  of  the  total  provision
 is  spent  on  Deihi  University  alone.  I  take  exception  to  this.  This.  is  encouraging
 the  tendency  of  people  rushing  towards  Delhi.  There  should  be  a  Central  Univer-
 sity  in  each  State.

 No  university  has  so  far  been  opened  in  the  name  of  Harijans.  (Interruptions).
 The  Harijan  College  at  Ghaziabad,  which  has  five  thousand  students  on  its  rolls,

 र should  be  converted  into  a  University.

 Government  should  pay  special  attention  towards  adult  education.  I  would
 like  to  thank  the  Government  for  publishing  the  U.G.C.  Report  regardi  ng  pay  and
 allowances  of

 university
 teachers.

 The  number  of  research  scholars  is  very  little.  The  teachers  who  guide  such
 research  schol  al or  s  should  be  given  adequate  pay  and  encouragement.
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 Shri  Rudra  Pratap  Singh  (Bara  Banki):  I  rise  to  support  the  demands  for

 Grants  of  the  Ministry  of  Education.  The  purpose  of  .education  is  all  round  deve-

 lopment  of  students.  But  the  present  system  of  education  is  inducing  a  sense  of
 frustration  among  students.  We  have  to  seriously  consider  the  steps  which  could
 do  away  with  such  feeling.

 the Even  after  the  Silver  Jubilee  year  of  our  independence,  the  children  of
 rich  are  receiving  education  in  convent  schools.  Whereas  such  education  is  not
 available  to  the  children  of.  the  poor.  At  the  time  of  mid-term  polls  for  Lok
 Sabha,  we  had  declared  that  efforts  would  be  made  to  do  away  with  social  and
 economic  imbalances.  We  should  take  steps  to  provide  education  of  uniform
 standard  to  the  rich  as  well  as  the  poor.  Efforts  should  be  made  to  provide  oppor-
 tunities  to  all  according  to  capabilities.

 There  is  a  serious  problem  of  indiscipline  among  students.  This  problem
 cannot  be  solved  unless  vocational  education  is  included  in  our  education  system.

 It  is  provided  in  the  Constitution  that  Hindi  would  be  the  official  language
 of  India,  but  I  am  sorry  to  say  that  even  after  25  years  of  independence,  Hindi
 has  not  been  given  its  due  place.  Mahatma  Gandhi,  Pt.  Jawahar  Lal  Nehru,  Dr.
 Zakir  Hussain,  Shri  K.  Kamraj  and  Smt.  Indira  Gandhi,  all  have  supported  Hindi

 the  of as  the  official  language,  as  it  would  be  a  unifying  factor  for  people  the
 country.  Hindi  should  be  given  its  due  place.

 I  hope  education  policy  would  be  formulated  according  to  the  ambitions  of
 the  people  of  the  country  so  that  the  country  could  go  ahead.

 Shri  Ramkanwar  (Tonk):  There  is  wide  spread  frustration  as  far  as  the  educa-
 tion  system  of  the  country  is  concerned.  There  is  no  co-ordination  between  the
 Central  Education  Minister  and  the  State  Education  Ministers.  That  is  why  our
 ¢ducation  system  is  deteriorating.

 Untouchability  is  practised  in  schools  even  after  27  years  of  Independence.
 The  gap  between  the  rich  and  the  poor  in  the  matter  of  education  should  be  re-
 moved.  The  children  of  the  rich  study  in  good  schools,  whereas  the  children  of
 the  poor  study  in  a  rural  school,  Then  how  could  the  rural  students  compete
 with  their  urban  counterparts?

 The  practice  of  untouchability  in  schools  should  be  enquired  into.  The  food
 served  to  Harijans  and  tribal  students  in  the  hostels  is  not  fit  for  human  consump-
 tion.  They  should  be  served  better  quality  food.  More  hostels  should  be  opened
 for  Harijans.  The  amount  of  scholarship  for  Hanjans  should  be  increased  and
 their  fees  should  be  reduced.  Transport  should  also  be  provided  to  them.  In
 rural  areas,  the  teachers  generally  do  not  attend  to  all  their  duties.  Steps  should
 be  taken  so  that  they  may  attend  to  all  duties.

 श्री  बी०  आर०  शुक्ल  मुझे  इस  बात  से  बड़ी  निराशा  हुई  है  कि  शिक्षा  के  लिए
 3,200  करोड़  रुपय  की  व्यवस्था  की  गई  जो  बाद  में  घटाकर  2,200  करोड़  रुपये कर

 दी  गई  थी  और  अब  अन्तिम  रूप से  इसे  और  घटाकर  1,726  यक  रोड़  रुपये  कर  दिया  गया  जो
 पांचवीं  योजना  के  कुल  परि  यय  का  केवल  4.  6  प्रतिशत  है  |  इसमें  समाज  कल्याण  और
 संस्कृति  सभी  शामिल  हैं  ।  इसलिए  पह  अनुदान  आशा  से  बहुत  कम

 यह  कहा  जाता  है  कि  मैकाले  प्रवर्तित  fa  क्षा  पद्धति  का  उद्देश्य  देश  में  क्लर्कों  की  फौज
 तैयार  करना  था  ।  यह  पद्धति  समय  की  कसोटी  पर
 भी  अपने  बच्चों  पब्लिक  स्कूलों  में  पढ़ते

 खरी
 उत्तरी  है  ।  बड़े  बढ़े  पण्डित  और  मौलवी

 आन्दोलनों भजते  हैं  ।  iy  के  111  निराशा  और
 कुलटा  के  लिए  शिक्षा  पद्धति  दोषी  नहीं  है  ।
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 a  een

 आज  के  निराशा  आदि  के  लिए  सामाजिक  और  राजनैतिक  ढाँचा  तथा

 भद  उत्तरदायी  इसलिए  अगर  इस  प्रकार  शिक्षा  पद्धति  को  समाप्त  भी  कर  तो  भी

 बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  |

 5  करोड़  रुपय  की  धन  राशि  की  व्यवस्था  बाल  सुरक्षा  सेवायें  और  140  करोड़  रु०  FT

 प्रावधान  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  लिए  किया  गया  इस  धनराशि  को  स्वैच्छिक

 संगठनों  के  माध्यम  से  खरच  किया  जायगा  ।  ये  संगठन  इस  धन  का  दुरुपयोग  और  गबन

 करते  हैं  ।  इस  प्रकार  से  धन  करने  के  बजाय  कुछ  ठोस  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  चाहिए  जिससे

 कुछ  निश्चित  परिणाम  प्राप्त  हो  सकें  ।  प्राथमिक  शिक्षा  का  व्यापक  प्रसार  होना  चाहिए  और  माध्यमिक

 शिक्षा  को  सुदृढ़  आधार  दिया  जाना  जिन  लोगों  में  उच्च  शिक्षा  प्राप्ति के  लिए  वास्तविक

 रुचि  और  प्रतिभा  उन  पर  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  जाना

 चाहिए  ।  अगर  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों
 को

 अधिक  संख्या में  खोला  जाता  तो  विश्वविद्यालयों

 और  कालेजों  में  अधिक  भीड़भाड़  नहीं

 बौध  धर्म  के  far  श्रावस्ती  एक  ऐतिहासिक  स्थान  जहाँ  भगवान  बुद्ध  ने  25  वर्ष तक
 तपस्या  की  थी  ।  इस  जगह  श्रीलंका  और  चीन  से  तीर्थयात्री  आते  हैं  ।  हिन्दू

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  और  ग्रामीण  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  गई  परन्तु  भगवान  बुद्ध  के

 नाम  पर  किसी  कालेज  की  भी  स्थापना  नहीं  की  गई  शिक्षा  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  फि  बौद्ध

 इतिहास  के  इस  उपेक्षित  क्षेत्र  की  ओर  वही  ध्यान  दें  ।

 देश  में  12  ग्रामीण  उच्च  शिक्षा  केन्द्र  पता  नहीं  वे  कहाँ  पर  स्थित  मेरा  जिला

 प्रदेश  में  शिक्षा  के  मामले  में  सबसे  पिछड़ा  हुआ  इसलिए  सर्वाधिक  उपेक्षित  लोगों  के  लाभ के
 लिए  एक  उच्च  ग्रामीण  शिक्षा  केन्द्र  बहराइच  में  स्थापित  किया  जाए  |

 Sbri  Shiv  Nath  Singh  (Jhunjhunu):  The  number  of  universities  has  gone  up
 from  45  to  101  and  that  of  colleges  from  1,542  to  4,158  in  1972-73  in  comparison
 to  1960-61.  Therefore,  we  cannot  say  that  we  have  not  made  any  progress  in  the
 field  of  education,  but  the  quality  of  education  has  not  improved.

 The  imbalance  between  urban  and  rural  education  has  increased  and  rural
 areas  have  been  completely  neglected  in  the  matter  of  education.  The  students  in
 rural  areas  have  to  travel  four  to  five  miles  even  for  Primary  education.  The
 rural  students  do  not  get  full  facilities  for  education  and  that  is  why  they  are
 unable  to  complete  with  their  urban  counterparts.  Generally  good  schools  like
 Public  Schools  are  opened  in  urban  areas  only.
 should  be  provided  in  rural  areas  also.

 Adequate  educational  facilitie

 The  Ministry
 teachers.

 of  education  has  opened  Primary  Schools  for  providing  jobs  10
 This  attitude  towards  education  is  wrong.  The  teacher  pupils  ratio  is

 1:70,  which  is  much  more  than  that  of  the  cities.  This  ratio  needs  to  be  brought
 down,

 Various  activities  are  undertaken  in  schools.  One  of  the  activities  is  disci-
 pline,  for  which  instructors  and  teachers  have  been  appointed.  But  the  incidents of  Bihar  and  Gujarat  show  that  they  are  not  learni  ng  discipline.  The  teachers  of
 Government  schools  who  are  engaged  in  indiscipline,  must  be  dealt  with  firmly.

 _In  rural  areas,  there  15  no  sitting  accommodation  for  the  students  and
 residential  accommodation

 no

 should  be
 has  been,  provided  for  the  teachers.  More  facilities

 rural  areas.
 provided  to

 teachers,  so  that  good  teachers  might  be  attracted  to  the

 Though  Hindi  is  the  official  Jan  guage,  but  a  feeling  of  hatred  is  being  created
 towards  Hindi  in  the  minds  of  he  people.  There  could  not  be  any  integration until  official  language  and  region  al  languages  are  given  due  recognition.
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 ae  ——

 [Shri  Shiv  Nath  Singh]

 There  are  certain  deemed  universities  in  addition  to  101  universities.  The
 Birla  Institute  of  Technology  and  Science,  Pilani  is  a  centre  of  black  marketing,
 tax  evasion  and  the  slaughter  house  for  the  students  as  well  as  the  teachers.  This
 is  a  Centre  of  C.I.A.  activities.  the  affairs  o.  a f

 this  Institute.
 The  Minister  should  enquire  into

 of  the  Government  of  India.
 Under  Rule  32,  any  amendment  in  the  rules  shall  be  subject  to  the  approval

 Now  through  a  resolution  (No.  11  of  29th  April,
 1971)  the  Institute  has  deleted  this  para.  How  could  the  Government  have  a
 control  over  the  Institute,  if  they  are  allowed  to  change  the  rule  in  this  manner?
 The  Gwalior  Rayons  has  given  20  Jakh  rupees  to  the  Institute,  but  they  have  not

 been
 utilised  properly.

 Many  schemes  have  been  formulated  for  the  disabled  and  the  widows,  but
 these  are  not  functioning  properly.  The  Government  should  set  up  a  home  fot
 such  persons.

 There  are  defects  in  our  education  system,  but  we  are  proud  of  the  great
 Engineers,  Doctors  who  have  qualified  in  the  country  during  the  last  25  years.

 थी  सी ०  एच् ०  मोहम्मद  कोया  जब  भी  खर्चे
 में  मितव्ययता बरतने  का  सवाल  उठता  तो

 शिक्षा  पर  ही  ऊल्हाड़ा  गिरता  शिक्षा  मंत्रालय  को  खर्चे  करने  वाला  विभाग  माना  जाता  है
 शिक्षा  मंत्रालय  को  खर्चीला  विभाग  मानने  की  बजाय  उसे  पूंजी  विनियोजन  वाला  विभाग  माना

 जाना  चाहिए  ।

 अनिवार्य  प्राइमरी  शिक्षा  प्रदान  करने  के  संवैधानिक  उपबन्ध  को  भुला  दिया  गया  है  ।  अनिवार्य

 प्राथमिक  शिक्षा  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  केरल  में  कुल  राजस्व  का  45  प्रतिशत

 शिक्षा  पर  व्यय  है  और  वहाँ  60  प्रतिशत  साक्षरता  जो  अखिल  भारतीय  औसत  से  दुगुनी

 हैं  इसलिए  नपे  विश्वविद्यालयों  को  खोलने  के  बजाय  अनिवार्य  प्राइमरी  शिक्षा  की  व्यवस्था  भी  कीः

 जानी  चाहिए  ।

 शिक्षा  राज्य  का  विषय  है  और  केन्द्रीय  सरकार  की  भूमिका  समिति  उच्च

 शिक्षा  के  लिए  सरकार  चयनात्मक  ढंग  से  प्रवेश  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  यह

 अच्छी  बात  है

 पिछड़े  तथा  अल्पसंख्यांक  वर्ग  के  ऐसे  लोग  हैं  जिन्हें  अभी  भी  स्कूलों  तथा  कालेजों  में  प्रवेश

 नहीं  मिलता  यदि  प्रवेश  के  लिए  योग्यता  को  ही  अधार  माना  जाता  है  तो  दो  वर्ग  पैदा  हो

 जाऐंगे  ।  एक  शिक्षित  जिनके  पास  सत्ता  होगी  और  दूसर  अशिक्षित  इसलिए  सरकार  को

 इस  विषय  में  बरतनी  होगी  ।

 जबतक  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अधिनियम  संशोधित  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक  हम

 संतुष्ट  नहीं  मुस्लिमों  की  मांगों  तथा  आकांक्षाओं  के  अनुसार  इसका  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 aq  जानना  चाहता  हूँ  कि  बंग  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 प्रत्येक  शिक्षा  विशेषज्ञ  का  कहना  है  कि  शिक्षा  मातृभाषा  में  ही  दी  जानी  उत्तर  प्रदेश
 का  एक  बड़ा  भाग  उर्दू  बोलता  परन्तु  वहां  उदू  को  वह  स्थान  नहीं  मिला  है  जो  उसे  मिलना

 चाहिए  |
 यदि  यहां  sq  की  उपेक्षा  होती  है  तो  वह  कहाँ  जाएंगी  ?  सरकार  को  ऐसा  कानून  लाने

 में  शीघ्रता  नहीं  करनी  चाहिए  जिससे  अल्पसंख्यांक  वर्ग  के  संविधान  प्रदत्त  अधिकारों  का  हनन  होता
 हो  ।

 मुस्लिम  महिलाओं  को  शिक्षा  देने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  वे  शिक्षा  के  मामले  में

 बहुत  पिछड़ी  हुई  सरकार  को  उन्हें  वैसी  ही  सुविधाएं  चाहिए  जैसी  हरिजनों  को  दी  जाती
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 जैसा  कि  मैंने  पहिले  ही  कहा  है  कि  शिक्षा  राज्यों  का  विषय  इसलिए  शिक्षा  में  a
 लाने  के  उत्साह  में  राज्यों  के  अधिकारों  को  कम  नहीं  करना  चाहिए  इससे  क्रांति  उत्पन्न

 सरकार  इस  संबंध  में  निदेश  दे  सकती  शिक्षा  के  मामले  में  केन्द्र  के  हस्तक्षेप  की  भी  सीमा

 aay  चाहिए  ।  पाठुग्रपुस्तकों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  सही  कदम  पाठ्यपुस्तकों  में  सामुदायिक ी

 होने  के  प्रश्न  की  जांच  के  लिए  श्री  के०  जी०  सईदीन  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गई

 मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  ने  उस  प्रतिवेदन  का  क्या  किया  अब  समय  आ  गया  है  कि

 राष्ट्रीय  एकता  के  हित  में  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  पाठ्यपुस्तकों  में  साम्प्रदायिक  अंशों  को  निकाल

 दिया  जाना  चाहिए  भ

 शिक्षा  न  केवल  रोजगार  प्रधान  होनी  चाहिए  अपितु  ऐसी  frei  प्राप्त  करने  वालों  के  लिए

 रोजगार  की  व्यवस्था  भी  की  जानी  यही  कारण  है  कि  हजारों  ay  संख्या  में  शिक्षित

 तकनीकी  व्यक्ति  बेरोजगार  हमने  केरल  में  कोर्सਂ  पद्धति  का  परीक्षण  किया  इसके  पीछे

 उद्देश्य  यह  हैं  कि  ज्योंही  कोई  विद्यार्थी  कालेज  या  विश्वविद्यालय  से  निकलता  उसे  किसी  उद्योग
 में  कार्य  करने  के  लिए  सक्षम  होना  इसके  लिए  हम  केरल  में  उद्योगों  से  भी  सहयोग ले

 रहे  ऐसी  योजनाएं  अन्य  विश्वविद्यालय  में  भी  आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ।

 संस्कृत  सभी  भारतीय  भाषाओं  की  जननी  है  इसलिए  इसको  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 चुंकि  अरब  देशों  और  खाड़ी  के  देशों  में  रोजगार  की  अच्छी  संभावनाएं  हैं  इसलिए  अरबी  भाषा  का
 अध्ययन  कराया  जाना  चाहिए  ।  मालाबार  इसके  लिए  उपयुक्त  स्थान  हमें  अपने  asa  लड़कियों

 को  इस  प्रकार  शिक्षा  दनी  चाहिए  जिससे  उन्हें  अन्य  देशों  में  रोजगार  मिल  इससे  देश  में

 बेरोजगारी  की  समस्या  को  काफी  सीमा  तक  हल  होने  में  मदद  मिलेगी  ।

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  स्वस्थता  दल  को  भंग  कर  दिय  सरकार  किसी  योजना  को  आरंभ

 करती  है  और  फिर  दो  तीन  साल  बाद  उसे  बंद  कर  देती  इस  योजना  के  साथ  भी  ऐसा

 हुआ  इसके  फलस्वरुप  बेरोजगार  हुए  कर्मचारियों  के  मामलों  पर  सरकार  को  सहानुभूतिपूर्वक
 विचार  करना  इसी  प्रकार  सरकार  द्वारा  भाषा  संस्थान  को  मिलने  वाला  अनुदान  बंद  होने
 से  वहां  काम  करने  वाले  लोगों  के  सामने  बेरोजगारी  की  समस्या  खड़ी हो  गई  सरकार  को  इस

 ओर  तत्काल  ध्यान  देना  चाहिए

 डा०  जी०  एस०  HaRS  शिक्षा  विद्यादान  का  अर्थ  आज  के  संदर्भ  में  कुछ

 ao  भिन्न  हो  गया  आज  के  संदर्भ  में  शिक्षा  का  अर्थ  ज्ञान  का  देना  नहीं  रहा  ज्ञान  मानवीय

 संवेदनात्मक  क्षमता  द्वारा  दिया  जाना  हम  रंग  तथा  आकार  को  देखत  हैं  ।  वैज्ञानिकों  का  कहना

 है  कि  आप  जो  रंग  तथा  आकार  देखते  वह  सच  नहीं  प्रश्न  यह  है  कि  इस  ज्ञान  कों

 विद्याथियों  को  किस  प्रकार  समझाया  जाय  ।  हमारी  शिक्षाਂ  व्यवस्था  में  सृष्टि  चेतना

 तथा  मानव  का  अध्ययन  होना  अमेरिका  का  अध्ययन  इस  दिशा  में

 प्रयत्नशील  है  ।

 बा ध  पुस्तकों  में  बताया  गया  है  कि  योग  द्वारा  जीवन  शक्ति  में  वृद्धि की  जा  सकती है  ।  वैज्ञानिक  कहते
 ह्  fe  विश्व  में

 न  कोई  रंग  है  न  कोई  आकार  है  परन्तु  एक  योगी  अपनी  अलौकिक  चेतना  से  इसको
 खता  वही  शिक्षा  योग  द्वारा  आप  इस  शक्ति  को  प्राप्त  कर  सकते  अन्य  देशों  के  लोग

 इस  ज्ञान  के  लिए  हमारा  मार्गदर्शन  चाहते  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  योग  की  ओर
 ध्यान  दे  और  इसके  लिए  और  अधिक  धन  की  व्यवस्था  करे  यह  कोई  शारिरीक  शक्ति  को  विधि
 करने  का  साधन  नहीं  है  अपितु  मानसिक  क्षमता  का  विकास  करने  का  एकमार्ग  मुझे  आशा

 है  भोग  की  शिक्षा  के  लिए  अधिक  धन  का  प्रावधान  किया  जायेगा

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in
 the  Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netan):  I  would  like  to  speak  on  social
 welfare  which  is  getting  popular  day  by  day.  In  the  Fifth  Five  Year  Plan,  provi-
 sion  of  Rs,  229  crores  has  been  made  in  comparison  to  Rs.  41  crores  in  the  Fourth
 rian,
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 [Shri  Arvind

 raised  लि  जानी
 Regarding  Women’s  hostels,  the  point  i  POA  ज  il  Madhu  Limaye,  the  work

 done  by  the  Government  in  this  respect  cannot  be  called  satisfactory.  But  now
 in  the  provision  for  1974-75,  about  Rs.  70  lakhs  have  been  allocated.  I  hope  with

 this  amount  much  work  will  be  done.

 1  do  not  agree  with  Shri  Limaye  that  a  separate  committee  should  be  constituted
 to  look  into  the  problems  of  children.  The  Ministry  is  already  looking  into  this
 problem  in  detail.  There  is  a  committee  under  the  Ministry  which  is  studying  all

 It  has  constituted  task  forces  to  Jook the  aspects  pertaining  to  women  in  India.
 into  the  social,  political,  educational  and  employment  problems  of  women.  It  is
 not  correct  to  say  that  voluntary  organisations  misuse  the  grants.  However  if  it  is
 found  correct,  we  will  stop  the  grants.

 Shri  Chandrappan  has  rightly  expressed  dissatisfaction  over  the  activities  of

 sports  organisations.  We  have  prepared  guidelines  after  consulting  All  India  Council
 of  sports.  We  are  going  to  give  grants  to  organisation  and  association  only
 if  they  follow  the  guidelines.  Regarding  change  in  the  constitution  of  All  India

 Only  then  this  point  can Council  of  Sports,  we  should  see  the  results  of  guidelines.
 be  given  due  consideration.

 Regarding  child  welfare  scheme,  this  Department  has  given  top  priority  to  child
 welfare  programme.  We  have  prepared  an  integrated  child  development  scheme
 under  which  we  will  give  package  service  to  pregnant  mothers  and  children  below
 six  years  of  age.  This  service  will  bé  introduced  in  backward  areas.  This  inte-

 grated  child  development  service  scheme  is  intended  to  provide  protection  and  care
 to  children.

 This  ministry  does  important  work  in  the  field  of  women  welfare.  There  15
 a  provision  in  the  fifth  Plan  to  start  functional  literary  camps  in  the  rural  areas.
 Under  this  scheme  subjects  like  maternity,  child  welfare,  nutrition,  health,  education,
 home  cconomics  will  be  taught  to  rural-  women-folk.  Besides  this  they  will  be

 taught  kitchen  gardening,  poultery  keeping  etc.  to  supplement  their  income.  The

 provision  of  condensed  course  for  examination  of  pre-secondary  and  higher  se-

 condary  examinations  for  adult  women  will  be  expanded.  They  will  be  given  voca-
 tional  training  like  Bal  sevika  training,  radio  repairing,  house-keeping,  catering  etc.
 In  comparison  to  fourth  plan,  more  funds  have  been  provided  for  handicapped
 persons  in  fifth  five  year,  plan.  Provision  of  scholarships  for  them  has  been  made.

 The Voluntary  organisations  are  also  doing  service  in  this  respect.  handicapped
 teachers  training  programme  is  also  being  expanded.  As  voluntary  organisations
 have  proved  helpful  to  a  great  extent  to  social  welfare,  their  role  in  Fifth  Plan  has
 been  specified  so  that  Government  may  able  to  utilize  their  service.  The

 Ministry will  strengthen  the  central  social  welfare  board  at  district  level.  It  is  being  reorga-
 nised  to  make  it  more  autonomous  and  increase  its  efficiency.  I  hope  the  hon.
 Members  will  support  Demands.

 Shri  Krishna  Chandra  Pandey  (Khalilabad):  I  support  the  demands  of  Edu-
 cation  Ministry  whole  heartedly.  The  education  policy  of  our  country.

 Mr.  Speaker:  You  may  continue  it  tomorrow.

 |  ah  aes इसक  पश्चात  लॉक  सभा  10  1974  i  1896
 के  ग्यारह बजे  घ०  पूठ

 तक a  लिए  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  ee [६  i
 1974/Chaitra  20,  1896  (Saka)

 Eleven  of  the  clock  an  Wednesday,  April  10,
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